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 अरुण  कुमार

 श्री  मदन  लाल

 मोहम्मद

 कर्नल  धनीराम

 श्री  रघुराज  सिंह

 कर्नल  मानवेन्र

 मोहम्मद

 श्री  अब्दुल  रशीद

 महादेवराव

 श्री

 श्री  अधलराव  पाटील

 श्रीमती  तेजस्विनी

 श्री  ललित  मोहन

 है  ।

 श्रीमती  करुणा

 श्री  सलीम

 शैलेन्द्र  श्री

 श्री

 श्री

 श्रीमती  रूबाब

 सज्जन  श्री

 श्रीमती

 श्री  निखिलानन्द

 श्री  इकबाल  अहमद

 श्री  तूफानी

 श्री  दरोगा  प्रसाद

 श्री  तथागत

 श्री  सर्वे

 मोहम्मद

 श्री  सुबोध  कांत

 श्री  किशन  सिंह

 साई  श्री

 श्री  नन्‍्द  कुमार

 श्री  विष्णु  देव

 श्री  चन्द्रशेखर

 श्री  ताराचंद

 श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव

 कुंवर  मानवेन्द्र

 कुंवर  सर्व  राज

 चौधरी  लाल

 चौधरी  विजेन्द्र

 रघुवंश  प्रसाद

 राम  लखन

 राव  इन्द्रजीत



 श्री  अक्षय  प्रताप

 श्री  अखिलेश  प्रसाद

 श्री  अजित

 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  उदय

 श्री  कल्याण

 श्री  कीर्ति  वर्धन

 श्री  गणेश

 श्री  गणेश  प्रसाद

 श्री  चन्द्रभान

 श्री  चन्द्रभूषणण

 श्री  दुष्यंत

 श्री  प्रभुनाथ

 श्री  बृजभूषण  शरण

 श्री  मानवेन्द्र

 श्री  मोहन

 श्री  राकेश

 श्री  रेवती  रमन

 श्री  लक्ष्मण

 श्री  विजयेन्द्र  पाल

 श्री  विश्वेन्द्र

 श्री  सरताज

 श्री  सीताराम

 श्री  सुग्रीव

 श्री  सूरज

 श्रीमती  कान्ति

 श्रीमती  प्रतिभा

 सिंह  श्रीमती  संगीता  कुमारी

 श्रीमती  ज्योतिर्मयी

 श्री

 श्री  नवजोत  सिंह

 श्री  रविचन्द्रन

 श्री  कपिल

 श्री  सुधांशु

 श्री

 श्रीमती

 श्री  मणी  कुमार

 श्री

 श्री  रामजीलाल

 श्री  बागुन

 श्री  चेंगगा

 श्री  नरसिंगराव

 श्री  लक्ष्मण

 श्री  अर्जुन

 श्रीमती  मिनाती

 श्रीमती  राधिका

 श्री  सर्वानन्द

 श्री  शिबु

 श्री  भरतसिंह  माधवसिंह

 श्री  भूपेन्द्रसिंह

 श्री  खारबेल

 श्री  हरिहर

 श्री

 श्री

 हर्ष  श्री

 श्री  मुनव्यर

 श्री  विजय

 श्री  दीपेन्द्र  सिंह

 श्री  अनवर

 श्री  अब्दुल  मन्‍नान

 श्री  अनंत  कुमार



 लोक  सभा  के  पदाधिकारी

 अध्यक्ष
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 उपाध्यक्ष
 श्री  चरणजीत  सिंह  अटवाल

 सभापति  तालिका
 श्री  गिरिधर  गमांग

 सत्यनारायण  जटिया
 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय
 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील
 श्री  वरकला  राधाकृष्णन
 श्री  अर्जुन  सेठी
 श्री  मोहन  सिंह
 श्रीमती  कृष्णा  तोरथ

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव

 महासचिव
 श्री  आचारी

 (xiii)



 मनमोहन  सिंह

 श्री  प्रणब  मुखर्जी

 श्री  अर्जुन  सिंह

 श्री  शरद  पवार

 श्री  लालू  प्रसाद

 श्री  शिवराज  पाटील

 श्री  अंतुले

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे

 श्री  रामविलास  पासवान

 श्री  जयपाल  रेड्डी

 श्री  शीश  राम  ओला

 श्री  चिदम्बरम

 श्री  महावीर  प्रसाद

 श्री  किन्डिया

 श्री  बालू

 श्री  शंकर  सिंह  वाघेला

 श्री  वायालार  रवि

 श्री  कमल  नाथ

 श्री  हंस  राज  भारद्वाज

 श्री  संतोष  मोहन  देव

 सैफुद्दीन  सोज्

 रघुबंश  प्रसाद  सिंह

 भारत  सरकार

 मंत्रिपरिषद

 मंत्रिमंडल  स्तर  के  मंत्री

 प्रधानमंत्री  तथा  उन  मंत्रालयों/विभागों  के  भी  प्रभारी  जो  विशेष  रूप  से  किसी  अन्य  मंत्री
 को  आवंटित  नहीं  किये  गये  हैं

 1.  लोक  शिकायत  और  पेंशन

 2.  योजना

 3.  परमाणु  ऊर्जा

 4.  अंतरिक्ष  तथा

 5.  विदेश  मंत्रालय

 रक्षा  मंत्री

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 रेल  मंत्री

 गृह  मंत्री

 अल्पसंख्यक  मामले  मंत्री

 विद्युत  मंत्री

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  तथा  इस्पात  मंत्री

 शहरी  विकास  मंत्री

 खान  मंत्री

 वित्त  मंत्री

 लघु  उद्योग  मंत्री  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  मंत्री

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  तथा  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  विकास  मंत्री

 पोत  सड़क  परिवहन  और  राजमार्ग  मंत्री

 वस्त्र  मंत्री

 प्रवासी  भारतीय  कार्य  मंत्री

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 विधि  और  न्याय  मंत्री

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री

 जल  संसाधन  मंत्री

 ग्रामीण  विकास  मंत्री

 (5५)



 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर

 श्रीमती  मीरा  कुमार

 श्री  मुरली  देवरा

 श्रीमती  अम्बिका  सोनी

 श्री  चन्द्रशेखर  राव

 श्री  शिबु  सोरेन

 श्री  राजा

 श्री  दयानिधि  मारन

 अंबुमणि  रामदास

 श्री  कपिल  सिब्बल

 श्री  प्रेमचंद  गुप्ता

 श्री  आस्कर  फर्नांडिस

 श्रीमती  रेनुका  चौधरी

 श्री  सुबोध  कांत  सहाय

 श्री  विलास  मुत्तेमवार

 कुमारी  सैलजा

 श्री  प्रफुल  पटेल

 श्री  वासन

 श्री  अहमद

 श्री  सुरेश  पचौरी

 श्री  विजय  हान्डिक

 श्रीमती  पानाबाका  लक्ष्मी

 दासरि  नारायण  राव

 शकील  अहमद

 राव  इन्द्रजीत  सिंह

 श्री  नारनभाई  रठवा

 श्री  मुनियप्पा

 श्री  राजशेखरन

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 पंचायती  राज  मंत्री  तथा  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्री

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री

 पर्यटन  और  संस्कृति  मंत्री

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री

 कोयला  मंत्री

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 संचार  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री

 कंपनी  कार्य  मंत्री

 राज्य  मंत्री

 बिना  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 राज्य  मंत्री

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  ससंदीय  कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 संचार  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पोत  सड़क  परिवहन  और  राजमार्ग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री



 श्री  कांतिलाल  भूरिया

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित

 श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल

 श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण

 श्री  तस्लीमुद्दीन

 श्रीमती  सूर्यकान्ता  पाटील

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी

 श्री  नरेन्द्र

 श्री  वेलु

 श्री  पलानीमनिक्कम

 श्री  रघुपति

 श्री  वेंकटपति

 श्रीमती  सुब्बुलक्ष्मी  जगदीशन

 श्री  ई.वी.के  इलेंगोवन

 श्रीमती  कान्ति  सिंह

 श्री  नमोनारायन  मीना

 अखिलेश  प्रसाद  सिंह

 श्री  पवन  कुमार  बंसल

 श्री  आनन्द  शर्मा

 श्री  अजय  माकन

 श्री  दिनशा  पटेल

 श्री  पल्‍लम  राजू

 सुब्बारामी  रेड्डी

 अखिलेश  दास

 श्री  अश्विनी  कुमार

 श्री  जयराम  रमेश

 श्री  चन्द्रशेखर  साहू

 श्रीमती  पुरन्देश्वरी

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 प्रधानमंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  के  भारी  उद्योग  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  औद्योगिक  नीति  एवं  संवर्धन  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 अंक  1,  खंड  21,  चौदहवीं  लोक  सभा  के  आठवें  सत्र  का  प्रथम  दिन
 fe  re  een  आम  भा  आभ७५५७3+५०५०५०»७५७  33०५०  मल  ताज  अल  कक  कक  लक  लकी  कक  कक  लक  क  कक

 लोक  सभा

 24  2006/2  )

 लोक  सभा  पूर्वाह्न  ग्याहह  बजे  समवेत

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 राष्ट्रगान

 की  धुन  बजाई

 पूर्वाहन  बजे

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 अध्यक्ष  माननीय  मुझे  सभा  को  अपने  तीन

 भूतपूर्व  सहयोगियों  श्री  प्रवीण  सिंह  श्री  नरसिम्हा

 रेड्डी  और  श्री  राजा  देव  भंज  के  दुखद  निधन  की  सूचना
 देनी

 श्री  प्रवीण  सिंह  सोलंकी  ने  से  तक  तीसरी  से

 पांचवीं  लोक  सभा  में  गुजरात  के  कैश  और  आणन्द  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  वह  एक  कुशल  सांसद  के

 रूप  में  विभिन्‍न  संसदीय  और  सलाहकार  समितियों  के  सदस्य

 एक  सक्रिय  समाज  सेवक  के  रूप  में  श्री  सोलंकी  ने  पद

 दलित  लोगों  की  कृषि  और  जीवन  स्तर  के  सुधार  हेतु
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअथक  कार्य  उन्होंने  बाल  विवाह  रोकने  और

 दहेज  प्रथा  के  उन्मूलन  के  लिए  भी  अत्यंत  प्रयास  वह

 राष्ट्रीय  नौवहन  बोर्ड  के  सदस्य  होने  के  अतिरिक्त  के  आम

 चुनाव  हेतु  गुजरात  की  परिसीमन  समिति  के  भी  सदस्य

 खेलों  में  अत्यधिक  रुचि  होने  के  कारण  श्री  सोलंकी  ने  खेलों

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  काफी  परिश्रम  उन्होंने  अनेक  देशों

 की  यात्राएं  की  भारतीय  संसदीय  शिष्टमंडल  के  सदस्य  के  रूप

 में  श्री  सोलंकी  ने  में  आस्ट्रेलिया  की  यात्रा  श्री  प्रवीण

 सिंह  सोलंकी  का  निधन  24  2006  को  गुजरात  के  आणन्द

 7  वर्ष  की  आयु  में

 श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  ने  1970  से  तक  तक  पांचवीं  लोक

 सभा  में  आंध्र  प्रदेश  के  चित्तूर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 इसके  पूर्व  वह  से  के  तक  आंध्र  प्रदेश  विधान

 परिषद  के  सदस्य  श्री  रेड्डी  तमिलनाडु  राज्य  विधायिका

 का  सक्रिय  के  तहत  गठित  सलाहकार
 समिति  के  सदस्य

 स्वतंत्रता  सेनानी  के  रूप  में  श्री  रेड्डी  ने  अंग्रेजी  हुकूमत  के

 दौरान  कारावास  एक  सक्रिय  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  के  रूप  में

 श्री  रेड्डी  पद-दलित  लोगों  के  कल्याण  और  ग्रामीण  लोगों  के

 उत्थान  कार्य  में  सक्रिय  रूप  से  संलग्न  उन्होंने  के  से  तथा

 की  अवधि  में  बंगारूपोलयम  की  पंचायत  समिति  के  अध्यक्ष  तथा

 जिला  परिषद  के  सदस्य  एवं  उपाध्यक्ष  के  रूप  में  भी  कार्य

 पेशे  से  श्री  रेड्डी  ने  कृषि  और  उद्योग  की  दृष्टि  से

 आंध्र  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  में  विशेष  रुचि  वह

 Wi  से  तक  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  सदस्य

 श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  का  निधन  2006  को

 तमिलनाडु  में  83  वर्ष  की  आयु  में

 राजा  देवभंज  ने  से  तक  तीसरी  लोक

 सभा  में  उड़ीसा  के  भुवनेश्वर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 इसके  पूर्व  राजा  भंज  एक कुशल सांसद के रूप  में  उड़ीसा  विधान  सभा  के  लिए
 निर्विरोध  चुने  गए

 एक  कुशल  सांसद  के  रूप  में  राजा  भंज  से  1966-  तक

 केन्द्रीय  मानव  विज्ञान  सलाहकार  बोर्ड  और  की  तथा  संबंधी

 67  के  दौरान  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी

 समिति  के  सदस्य

 एक  पूर्व  शासक  के  रूप  में  राजा  भंज  रायपुर  के  राजकुमार
 कालेज  की  सामान्य  परिषद  के  सदस्य  एक  सुविख्यात  समाज

 सेवक  के  रूप  में  वह  उड़ीसा  और  राज्य  के  बाहर  स्थित  अनेक

 युवा  संगठनों  और  घधर्मार्थ

 संस्थानों  से  सक्रिय  रूप  से  जुड़े

 राजा  भंज  एक  विद्वान  व्यक्ति  उन्होंने  उड़िया

 में भगवान जगन्नाथ को समर्पित कई कविताएं और छंद
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 राजा  भंज  एक  आध्यात्मिक  प्रवृत्ति  के  व्यक्ति  वह
 विशाखापत्तनम  के  रामकृष्ण  मिशन  की  प्रबंध  समिति  के  अध्यक्ष
 उन्होंने  विशाखापत्तमम  स्थित  दसपलल्‍ला  पहाड़ियों  और  साथ  ही

 चेन्नई  में  भी  भगवान  जगन्नाथ  को  समर्पित  मन्दिरों  के  निर्माण  में
 भी  सहायता  प्रदान  उन्होंने  विशाखापत्तमम  के  उत्कल  सांस्कृतिक
 समाज  के  मुख्य  संरक्षक  के  रूप  में  भी  काम

 राजा  भंज  का  निधन  19  2006  को  आंध्र

 प्रदेश  में  अल्प  अवधि  की  बीमारी  के  पश्चात्‌  74  वर्ष  की  आयु
 में

 हम  अपने  इन  मित्रों  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते

 हैं  तथा  में  अपनी  ओर  से  एवं  सभा  को  ओर  से  शोक  संतप्त
 परिवारों  को  प्रेषित  करता

 माननीय  जैसाकि  आप  सभी  को  ज्ञात  27

 2006  को  इंडोनेशिया  के  जावा  द्वीप  में  रिएक्टर  पैमाने  पर  63

 तीब्रता  के  भूकम्प  के  पश्चात्‌  रिएक्टर  पैमाने  पर  72  तीब्रता  के

 एक  भूकम्प  के  परिणामस्वरूप  भारी  विनाश  इंडोनेशिया  में  17

 2006  को  सुनामी  का  प्रकोप  जिसके  परिणामस्वरूप

 लगभग  500  जानें

 यह  सभा  इंडोनेशिया  की  जनता  के  प्रति  गहरी  संवेदना  और

 शोक  व्यक्त  करती  जिन्होंने  भूकम्प  और  सुनामी  में  अपने

 प्रियजनों  को  खो  हम  सभी  घायल  व्यक्तियों  के  शीघ्र  स्वस्थ

 होने  की  कामना  करते

 मुम्बई  की  उपनगरीय  रेल  गाड़ियों  में  11  2006  को

 हुए  सात  बम  विस्फो्टों  में  184  निर्दोष  व्यक्तियों  की  जानें  गयीं

 और  840  व्यक्ति  घायल  उसी  दिन  श्रीनगर  में  पांच  ग्रेनेड

 हमलों  में  9  अन्य  निर्दोष  व्यक्तियों  मुख्यतः  पर्यटकों  की  जानें  गयीं

 और  33  व्यक्ति  घायल

 यह  सभा  आतंकवादियों  के  इन  घिनौने  और  कायरतापूर्ण  कृत्यों
 की  घोर  निन्दा  करतो  देश  की  प्रगति  और  जीवन  की  गति  को

 रोकने  और  देश  की  जनता  को  बांटने  के  उनके  नापाक  इरादे  कभी

 भी  सफल  नहीं  हो  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सभा  के  सभी

 पक्ष  इन  हत्याओं  के  बाद  हमारी  जनता  द्वारा  दिखाई  गई
 विवेक  और  देश  भक्ति  की  भावना  की  सराहना  करने  में  मेरा  साथ

 सभा  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  अपनी  संवेदनाएं  व्यक्त

 करती  है  और  घायल  हुए  व्यक्तियों  के  प्रति  सहानुभूति  प्रदर्शित

 करते  हुए  उनके  शीघ्र  स्वरूप  होने  को  कामना  करती  इस
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 अवसर  पर  इस  घिनौने  अपराधों  के  दोषी  व्यक्तियों  को  दंडित  करने
 की  दिशा  में  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने  हम  सभी
 अदम्य  साहस  और  शक्ति  के  साथ  एकजुट  होकर  इस  विभीषिका
 का  मुकाबला  करने  और  आतंकवाद  के  इस  कहर  को  उखाड़
 फेंकने  के  लिए  कटिबद्ध

 इन  दुखद  घटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  प्रति  हम  गहरा
 शोक  व्यक्त  करते

 अब  सभा  दिवंगत  आत्माओं  के  सम्मान  में  थोड़ी  देर  मौन

 खड़ी

 पूर्वाह्न  11.07  बजे

 तत्पश्चात्‌  सदस्यगण  थोड़ी  देर  मौन  खड़े

 TTA)

 मोहम्मद  सलीम  उत्तर  अध्यक्ष  बैरूत

 पर  इज्राइली  हमले  में  अनेक  लोग  मारे  गये

 श्री  रामदास  आठवले  अध्यक्ष  मुम्बई  बम

 ब्लास्ट  में  भी  लोग  मारे  गए

 अध्यक्ष  मैं  इस  मामले  पर  चर्चा  मुझे  कुछ
 टिप्पणियां  करनी  कृपया  मुझे  वक्तव्य  देने

 --

 भरी  अधीर  चौधरी  पश्चिम  मैं  आपसे

 एक  संकल्प  पारित  करने  का  आग्रह  करता  हूं  ...(

 अध्यक्ष  अध्यक्ष  बहुत  कम  बोलता  है  और  जब  वह
 बोलता  तो  सदस्यों  को  ठसकी  बात  सुननी

 --(

 अध्यक्ष  आप  विशेषाधिकार  का  ही  हनन  कर  रहे

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  यह  विशेषाधिकार  का  हनन

 ही  मैंने  मुम्बई  बम  धमाकों  का  उल्लेख  किया  आप  किसकी

 बात  कर  रहे

 -
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 अध्यक्ष  चौधरी  अध्यक्षपीठ  की  अवहेलना  करना
 प्रक्रिया  का  हिस्सा  बनता  जा  रहा

 A

 पूर्वाह्न  11.09  बजे

 अध्यक्ष  द्वारा  उल्लेख

 अध्यक्ष  माननीय  मैं आप  सभी  का  लोक
 सभा  के  मानसून  सत्र  में  स्वागत  करता  हूं  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास

 है  कि  मुझे  और  अध्यक्षपीठ  पर  आसीन  मेरे  सभी  सहयोगियों  को

 सभा  की  कार्यवाही  का  संचालन  करने  में  आपका  पूरा  सहयोग  और

 सहायता  यह  सभा  हमारे  देश  का  सर्वोच्च  सार्वजनिक  मंच

 है  और  हम  सभी  को  इससे  जुड़े  होने  का  सम्मान  प्राप्त

 माननीय  मैं  अपनी  और  आपकी  ओर  से

 प्रिंस  को  मौत  के  मुंह  से  निकाले  जाने  पर  प्रसन्नता  व्यक्त  करता

 मुझे  विश्वास  है  कि  सदस्यगण  इस  बालक  को  अपनी

 शुभकामनाएं  प्रेषित  करने  एवं  विशेष  रूप  से  हमारे  शस्त्र

 महाराष्ट्र  अग्निशमन  विभाग  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को

 इस  बालक  के  बचाव  कार्य  हेतु  किये  गये  उत्कृष्ट  सफलतापूर्वक
 प्रयासों  के  लिए  बधाई  देने  में  मेरा  साथ  सेना  ने  अपनी

 सर्वोच्च  गरिमा  का  परिचय  दिया  हम  सभी  को  अपनी  सेना  पर

 गर्व  संसद  सशस्त्र  बलों  तथा  महाराष्ट्र  अग्निशमन  विभाग  के

 सभी  सदस्यों  को  शुभकामनाएं  देती  है  एवं  उनका  अभिनंदन  करती

 पूर्वाह्न  11.17  बजे

 अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणी

 अध्यक्ष  माननीय  मैं  इस  बात  से  अवगत  हूं
 कि  ऐसे  अनेक  महत्वपूर्ण  मुद्दे  हैं  जिन  पर  आप  इस  सत्र  के  दौरान

 सभा  में  चर्चा  करना  चाहते  हैं  और  साथ  ही  सरकार  को  भी  अनेक

 विधायी  एवं  अन्य  कार्यों  को  निपटाना  मेरा  और  अध्यक्षपीठ  को

 सुशोभित  करने  वाले  मेरे  सभी  सहयोगियों  का  हमेशा  यह  प्रयास

 रहा  है  कि  नियमों  और  उपलब्ध  समय  के  अनुसार  सभी  माननीय

 सदस्यों  को  सभी  सुविधाएं  और  अवसर  प्रदान  किये

 मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहता  हूं  कि  अध्यक्षपीठ  की

 न  तो  कभी  ऐसी  मंशा  रही  और  न  है  कि  इस  सभा  में  किसी
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 महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  या  वाद-विवाद  में  अवरोध  लगाया

 इस  बात  का  गर्व  करना  उचित  ही  है  कि  हम  सब  इस  महान्‌  देश
 की  जनता  के  प्रतिनिधि  जनता  की  अपनी  अपने  सपने
 और  अपनी  आकांक्षाएं  हैं  और  इस  संबंध  में  यह  हमारा  पुनीत
 कर्त्तत्य  हो  जाता  है  कि  हम  उन  पर  चर्चा  करें  और  समाधान

 यह  सभा  न  केवल  सर्वोच्च  बल्कि  एकमात्र  ऐसा  मंच  है  जिसे
 भारतीय  संविधान  में  केन्द्रीय  मंत्रिपरिषद  की  उत्तरदायिता  सुनिश्चित
 करने  का  प्राधिकार  प्रदान  किया  गया  है  और  हम  उस  प्राधिकार
 का  प्रयोग  एक  जिम्मेदारी  की  भावना  एवं  जनता  की  शिकायतों  को

 दूर  करने  की  दृष्टि  से  करते

 मेरी  समझ  से  सुविचारित  एवं  सुगठित  बाद-विवाद  और  चर्चा

 का  न  तो  कोई  विकल्प  है  और  न  हो  सकता  मेरा  कहना  यह

 है  कि  हम  सभी  को  अपनी  जनता  के  हित  के  लिए  उपलब्ध  समय
 के  प्रत्येक  मिनट  का  उपयोग  करना  इस  संबंध  में  मैं

 अत्यन्त  विनम्रतापूर्वक  आप  सभी  का  सहयोग  और  सहायता  चाहता

 मै ंआपको  इस  बात  का  आश्वासन  देता  हूं  कि  अध्यक्षपीठ  का
 भी  इस  सहायता  और  सहयोग  के  प्रति  सकारात्मक  रुख

 हम  सब  लोक  सभा  चैनल  के  माध्यम  से  इस  माननीय  सदन
 और  देश  की  जनता  के  बीच  का  अंतर  यदि  कोई  है-को  पाटने

 की  दिशा  में  एक  नए  अध्याय  को  शुरुआत  करने  जा  रहे  यह
 चैनल  लोक  सभा  सचिवालय  की  एक  इकाई  के  रूप  में  काम

 करेगा  और  यह  आपकी  पूर्ण  भागीदारी  और  सक्रिय  सहयोग  से  ही
 सफल  हो

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपकी  सहायता  और  सहयोग  को

 कामना  करता  मैं  आप  सबको  अपनी  शुभकामनाएं  देता
 आपका

 अध्यक्ष  प्रश्न  काल

 विजय  कुमार  मल्होत्रा  अध्यक्ष

 हमने  क्वैश्वन  आवर  सस्पैंड  करने  के  लिए  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  इस  समय  देश  में  ठीक  ग्यारह  बजे  सारे

 गलियों  और  गांवों  में
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 अध्यक्ष  क्‍या  हम  इसे  प्रश्न  काल  के  बाद  नहीं  ले

 विजय  कुमार  महोदय  यह  महत्वपूर्ण

 लाखों  जगहों  पर  लोग  महंगाई  के  खिलाफ  घंटानाद  कर  रहे
 तालियां  बजायो  जा  रही  इस  बहरी  सरकार  के  कानों  को  खोलने
 के  लिए  नगाड़े  बजाये  जा  रहे  हैं  और  इस  बात  के  लिए  आइ्वान
 किया  जा  रहा  है  कि  यह  सरकार  पूरी  तरह  महंगाई  पर  काबू  पाने
 में  असमर्थ  रही  महंगाई  रोक  नहीं  पायी  इन्होने  बार-बार
 वायदा  करने  के  बाद  भी  महंगाई  को  रोका  कांग्रेस  की

 अध्यक्षा  सोनिया  जी  ने  भी  प्रधान  मंत्री  जी  को  पत्र  लिखा  कि

 महंगाई  रोकने  को  कोशिश  को  जाए  परन्तु  महंगाई  पर  कोई  लगाम

 नहीं  लगाया

 अध्यक्ष  मैं  इन  सभी  मामलों  पर  चर्चा  किये  जाने  की

 अनुमति

 विजय  कुमार  हमें  अपनी  आवाज  को  इसीलिए

 बुलन्द  करना  है  और  उनकी  आवाज  में  अपनी  आवाज  मिलानी

 --

 अध्यक्ष  यह  क्‍या  बात  आप  सीनियर  मैम्बर

 ---

 अध्यक्ष  यह  क्या  बात  आप  लोग  सीनियर  मैम्बर्स

 आपको  अन्य  लोगों  के  लिए  मानक  स्थापित  करने

 --(

 अध्यक्ष  आप  स्पीकर  को  बोलने

 आपने  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचनाएं  दी  मैं  उन्हें  स्वीकृत  करने
 के  लिए  तैयार  मैं  इन्हें  यहां  तक  कि  मैं  अभी  यहीं
 आपको  यह  अवसर  देने  के  लिए  तैयार  आप  अपना  स्थगन
 प्रस्ताव  यदि  आप  सुनना  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  स्वीकृति  देने
 के  लिए  तैयार

 (SATA)

 श्री  हरिन  पाठक  आम  आदमी  महंगाई  से  मरे
 जा  रहे  हैं

 श्री  बसुदेव  आचार्य  मैंने  मूल्य  वृद्धि  के  संबंध  में

 सूचना  दी  है

 अध्यक्ष  मुझे  खेद  मैंने  आपको  आश्वासन  दिया
 है  कि  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  आपने  मुझे  आश्वासन

 दिया  था  कि  आप  प्रश्न  काल  होने  मुझे  बड़ा  खेद  आप

 अपने  आश्वासन  से  पीछे  हट  रहे  मैं  केवल  इतना  कह  सकता

 हूं  कि  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  यह  सही  तरीका  नहीं  मैं  इससे
 सहमत  हूं  कि  आपने  मूल्य  वृद्धि  पर  चर्चा  की  जो  मांग  को  है

 वह  होनी  लेकिन  यह  इसी  दिन  नहीं  हो  मैंने

 आपके  इन  सब  मुद्दों  पर  विचार  किया  फिर  भी  आप  सदन  को

 नहीं  चलने  दे  रहे  मैं  इसमें  एक  पक्ष  कैसे  बन  सकता

 आपने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  प्रश्न  काल  होने  दिया  जाएगा
 और  मैंने  एक  आश्वासन  दिया  था  जिसे  मैं  निभाऊंगा  लेकिन  आप

 अपने  आश्वासन  से  पीछे  हट  रहे  मुझे  इसके  लिए  खेद

 «A

 श्री  मधुसूदन  मिस्त्री  ये  लोग  दो  तरह  की  नातें

 करते  बाहर  कुछ  बात  करते  हैं  और  हाउस  में  कुछ  और  बात

 करते

 पूर्वाहन  11.19  बजे

 श्री  राकेश  सिंह  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 आए  और  सभा  पटल  के  निकट  खड़े  हो
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 अध्यक्ष  मैं  पहले  ही  यह  कह  चुका  हूं  कि  मैं  मूल्य
 वृद्धि  के  संबंध  में  चर्चा  की  अनुमति  मैं  पहले  ही  यह  कह

 चुका  आप  इससे  सहमत  हम  एक  ही  विषय  पर  एक  ही
 में  दो  बार  चर्चा  नहीं  कर  मैं  इससे  अधिक  और  क्‍या

 कर  सकता  अध्यक्षपीठ  को  ओर  से  इससे  अधिक  और  क्‍या
 किया  जा  श्षकता  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  आपकी  मांग  पर
 विचार  कर  चुका  मुझे  बताइये  कि  अध्यक्षपीठ  की  ओर  से  और

 अधिक  क्या  किया  जा  सकता  आप  क्‍या  चाहते

 .-

 अध्यक्ष  मैं  मध्याहन  12  बजे  इसे

 ...(

 अध्यक्ष  क्‍यों

 (PNA)

 अध्यक्ष  यदि  यही  नियम  है  तो  मैं  इस  नियम  का

 पालन

 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  मुम्बई  में  दो  सौ  से

 ज्यादा  लोग  बिस्फोटों  में  मारे  गये  वहां  आम  आदमी  का  जीवन

 मुश्किल  हो  गया  ...(

 श्री  बसुदेव  सभा  में  यह  क्‍या  चल  रहा

 ..(

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  अध्यक्ष  यह

 संसद  में  क्या  हो  रहा  ...(

 श्री  बसुदेव  आप  चर्चा  कराने  पर  सहमत

 हैं  और  इसके  बावजूद  वे  सभा  में  व्यवधान  पैदा  कर  रहे  हैं

 ..(

 श्री  मधुसूदन  अध्यक्ष  क्वैश्वन  आवर  चलना

 यह  हाउस  रूल्स  के  मुताबिक
 ..(

 ,  संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री
 प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  हम  नहीं  चाहते  कि  संसद  में  इस
 प्रकार  का  व्यवधान  हो  और  सभा  का  कार्य  इस  प्रकार  बाधित

 हम  आज  स्थगन  प्रस्ताव  की  मांग  से  सहमत  नहीं  हैं
 (ATI)

 अध्यक्ष  क्‍या  मैं  एक  बात  कह  सकता

 .-_

 अध्यक्ष  कृपया  अपने  अपने  स्थान  पर

 ..(

 अध्यक्ष  राम  कृपाल  यादव  आप  अपनी  सीट  पर

 ..-(

 अध्यक्ष  आप  अपनी  सीटों  पर

 अध्यक्ष  आप  पहले  बैठ  यह  हमारा  हाउस

 नहीं  आप  लोगों  का  हाउस  देश  का  हाउस  जनता  का

 हाउस

 --(

 अध्यक्ष  आप  लोग  सुनते  नहीं  आप  किस  बारे

 में  चर्चा  करना  चाहते

 .

 अध्यक्ष  मैं  नेताओं  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे

 संसद  को  कायम  रखना  चाहते  हैं  कि  यह  प्रश्न  विपक्ष  के

 नेता  से  कया  आप  चाहते  हैं  कि  यह  संसद  कायम

 -
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 अध्यक्ष  मैं  उन्हें  आश्वस्त  कर  दूं  कि  मैं  सभा  को
 स्थगित  नहीं

 .-

 अध्यक्ष  मैंने  अपना  वादा  निभाया  लेकिन  दुर्भाग्यवश
 आपने  अपना  वादा  पूरा  नहीं  किया

 -

 श्री  प्रियरंजन  वे  चर्चा  करने  से  डरते

 हम  ऐसी  धमको  और  बाधाओं  से  नहीं  वे  जो  चाहें  उन्हें
 करने  दे  और  देश  को  यह  देखने  दें  कि  वे  क्‍या  कर  रहे  हैं

 ...(

 अध्यक्ष  क्या  आप  यह  नहीं  चाहते  कि  यह  सभा

 मैं  यह  जानना  यदि  आप  सभा  को  चलाना  नहीं

 चाहते  तो  मैं  इसे  स्थगित  कर  हम  कल  क्या  आप

 सभा  को  नहीं  चलाना  यदि  आप  यह  चाहते  हैं  कि  सभा

 की  कार्यवाही  चले  तो  उसका  यह  तरीका  नहीं  मुझे  खेद
 मैं  इस  दिन  के  लिए  सभा  को  स्थगित  कर

 (SITUA)

 अध्यक्ष  आप  अपनी  अपनी  सीटों  पर  जाकर

 ..(

 अध्यक्ष  मैं  परामर्श  नहीं  मुझे  ऐसा  एक  कारण

 बताइए  जिसके  लिए  मैं  सभा  स्थगित  कर

 --

 अध्यक्ष  आपके  नेता  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  प्रश्न

 काल

 --(

 अध्यक्ष  हम  आपसे  हाथ  जोड़कर  कहते  हैं  कि  आप

 अपनी-अपनी  सीटों  पर

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  12

 मुझे  ऐसा  एक  अच्छा  सा  कारण  बताइए  जिसके  लिए  मैं  सभा
 स्थगित  कर

 --(

 अध्यक्ष  मैं  आज  दिन  भर  के  लिए  सभा  को  स्थगित
 करने  जा  रहा

 --

 अध्यक्ष  मैं  इसे  आज  के  लिए  स्थगित  कर  मैं
 आपको  सूचना  दे  रहा

 --

 अध्यक्ष  आप  सभा  को  चलाने  के  लिए  तैयार  नहीं

 (SAGA)

 अध्यक्ष  आप  सभा  को  चलाना  नहीं  चाहते

 ..(

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 चीन  द्वारा  सतलुज  नदी  पर  बांध  का  निर्माण

 *1.  श्री  सुग्रीव
 श्री  बालेश्वर

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  चीन  ने  सतलुज  नदी  पर  एक  बांध  का  निर्माण

 किया  है  जैसाकि  दिनांक  30  2006  के  टाइम्स  में

 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्या  इस  बांध  से  भारत  में  पानी  की  स्थिति

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  और  आपदा  आने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  चीन  सरकार  के  साथ

 उचित  माध्यम  से  इस  मामले  को  उठाया  और
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 यदि  तो  इस  पर  चीन  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज़्  ):  से
 सरकार  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  है  कि  30  2006  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करते

 हुए  चीन  के  विदेश  मंत्रालय  के  अधिकारिक  प्रवक्ता  ने  कहा  है  कि
 चीन  ने  तिब्बत  स्वायत्त  क्षेत्र  में  झादा  काउन्टी  में  स्थानीय  लोगों  की

 बिजली  की  रोजमर्रा  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए

 लांगक्विनजांग्बू  पर  एक  लघु  जल  विद्युत  केन्द्र  की

 स्थापना  की  उन्होंने  कहा  कि  चीन  की  सरकार  ने  सीमा  पार

 जाने  वाली  नदियों  के  उचित  और  तर्कसंगत  विकास  तथा  उपयोग

 के  मूल  सिद्धांत  का  हमेशा  पालन  किया  है  और  विकास  तथा

 उपयोग  की  इस  प्रक्रिया  के  दौरान  चीन  कौ  सरकार  ने  निचली

 पहुंचों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  पूरा  ध्यान  दिया  इस  संबंध

 में  सूचना/आंकड़ों  के  आधार  पर  भारत  में  जल  कौ  स्थिति  पर  इस
 बैराज  के  प्रभाव  के  संबंध  में  आकलन  किया  जा  सकता

 राष्ट्रीय  भेषज  नीति

 *2.,  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगीः
 श्री

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  भेषज  नीति  के

 मसौदे  की  घोषणा  की

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 क्‍या  उक्त  नीति  पर  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  को

 विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  और  भेषज  कंपनियों  से  टिप्पणियां  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यह  नई  नीति  आम  आदमी  के  लिए  कितनी  लाभकारी

 होगी  और  इससे  आवश्यक  दवाओं  कौ  कीमतों  को  कम  करने  में

 कितनी  सहायता  मिलने  की  संभावना  और

 इसे  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  संभावना

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  तथा  इस्पात  मंत्री  (  श्री  राम  विलास

 से  सरकार  ने  राष्ट्रीय  औषध  नीति  के
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 प्रारूप  की  घोषणा  नहीं  की  राष्ट्रीय  औषध  2006
 पर  मंत्रिमंडल  के  लिए  एक  नोट  का  प्रारूप  विभिन्न
 मंत्रालयों  को  उनकी  टिप्पणियों  के  लिए  परिचालित  किया  गया  है
 और  उनके  उत्तरों  की  अभी  प्रतीक्षा  इसकी  प्रमुख  विशेषताओं
 में  शामिल  हैं-औषध  विनियामक  प्रणाली  का  सुदुढ़ीकरण
 विभाग  पेटेंट  कार्यालय  की  आधारभूत  संरचना  का  सुदृढ़ीकरण

 नीति  एवं  संवर्द्धन  विभाग  अनुसंधान  एवं  विकास

 पर  बल-प्रक्रिया  औषध  की  औषध  विकास  एवं
 नैदानिक  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  फार्मास्युटिकल  एजुकेशन
 एंड  रिसर्च  जैसे  और  अधिक  संस्थानों  के  माध्यम  से

 औषध  विज्ञानों  के  क्षेत्र  में  मानव  संसाधन  का  औषधों  पर

 उत्पाद  शुल्क  को  युक्तिसंगत  सरकार  द्वारा  औषध  के  बल्‍क

 खरीद  की  प्रणाली  को  सरल  एवं  सुचारू  बनाना  व

 दिल्ली  सरकार  की  प्रणाली  की  जेनरिक  औषधों  का  संवर्द्धन
 अस्पतालों  द्वारा  खरीद  फार्मा  सीपीएसईज  का

 गरीबों  खासकर  गरीबी  रेखा  के  नीचे  के  परिवारों  की

 औषधों  तक  पहुंच  का  प्रावधान  करने  के  लिए  अच्छी

 विनिर्माण  परम्पराओं  के  लिए  अनुसूची  एम  और  सौंदर्य
 प्रसाधन  नियमावली  1945  के  कार्यान्वयन  हेतु  ब्याज  सब्सिडी

 औषध  आदेश  1979  के  अंतर्गत  पुराने
 बकायों  के  निपटारे  के  लिए  राष्ट्रीय  औषध  मूल्य  निर्धारण

 प्राधिकरण  का  आवश्यक  औषधों  की  राष्ट्रीय

 सूची  2003  के  अंतर्गत  सूचीबद्ध  विशिष्ट  औषधों  का  मूल्य

 विभिन्‍न  विभागों  से  टिप्पणियां  प्राप्त  होने  के  नीति  के

 प्रारूप  को  मंत्रिमंडल  के  समक्ष  अनुमोदनार्थ  रखा  नीति  को

 अंतिम  रूप  दिये  जाने  के  बारे  में  किसी  समय-सीमा  का  उल्लेख

 नहीं  किया  जा  प्रस्तावित  नीति  में  ऐसी  कई  अन्य  विशेषताएं
 जिनका  उद्देश्य  जन  साधारण  को  लाभ  पहुंचाना  प्रस्तावित

 नीति  के  प्रारूप  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचाने
 के  लिए  विशेष  योजनाएं  भी  शामिल

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  कोटा  में  कटौती

 *3.  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह
 श्री  चन्द्रमणि

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत

 वितरित  किये  जाने  वाले  खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  वृद्धि  करने  का

 प्रस्ताव
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 यदि  तो  क्या  पीडोीएस  के  अंतर्गत  वितरित  किये  जा

 रहे  खाद्यान्नों  को  मात्रा  में  भी  कमी  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (3)  क्या  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  से  कोटा  को
 यथावत  बनाए  रखने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाह्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  (  श्री  शरद  से  केन्द्रीय  पूल  में

 विशेष  रूप  से  गेहूं  की  कम  उपलब्धता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राजसहायता  गरीब

 परिवारों  पर  लक्षित  रहे  तथा  विफ्थन  को  रोका  सरकार  ने

 निर्णय  लिया  कि  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  खाद्यान्नों

 के  आवंटन  को  युकति  संगत  बनाया  जाए  और  गरीबी  रेखा  से  ऊपर

 के  परिवारों  के  लिए  खाद्याननों  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  में  वृद्धि
 की

 और  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  और  अन्य  से  प्राप्त

 अभ्यावेदनों  पर  विचार  करते  हुए  इन  निर्णयों  का  क्रियान्वयन  स्थगित

 करने  का  निर्णय  किया

 किसानों  हेतु  पुनर्वास  पैकेज

 *4,  बाबू  राव

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  मंत्री  महोदय  ने  हाल  हो  में  प्रधानमंत्री  के  साथ

 विदर्भ  क्षेत्र  का  दौरा  किसानों  द्वारा  आत्महत्या  किये  जाने  के  कारणों

 का  पता  लगाने  के  लिए  किया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  किसानों  के  परिवारों  के

 लिए  एक  विशेष  पुनर्वास  पैकेज  की  घोषणा  कौ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  किसानों

 के  परिवारों  को  क्‍या  लाभ  मिलने  की  संभावना

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  अन्य  आत्महत्या  प्रवण

 राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार  के  पैकेज  की  घोषणा  करने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 इसको  घोषणा  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक
 वितरण  मंत्री  (  श्री  शरद  से  प्रधानमंत्री  जी

 के  साथ  कृषि  मंत्री  जी  ने  विदर्भ  क्षेत्र  में किसानों  की  विपत्ति  को

 देखने  के  लिए  30  जून  और  1  2006  को  महाराष्ट्र  के

 विदर्भ  क्षेत्र  का  प्रथमतया  दौरा  प्रधानमंत्री  जी  ने  इस  दौरे  के

 दौरान  विदर्भ  क्षेत्र  के  छह  जिलों  अर्थात

 बुलधाना  और  वाशीम  के  किसानों  की  विपत्ति  को  कम
 करने  के  लिए  एक  विशेष  पैकेज  को  घोषणा

 इस  पैकेज  का  लक्ष्य  किसानों  को  ऋण  संस्थागत  ऋण
 की  सुधरी  हुई  कृषि  के  लिए  फसल  केन्द्रित

 सुनिश्चित  सिंचाई  पनधारा  बेहतर  विस्तार  और

 कृषि  समर्थन  उन्‍नत  विपणन  सुविधाओं  के  जरिये  स्थायी

 और  व्यवहार्य  कृषि  और  आजीविका  समर्थन  प्रणाली  स्थापित  करना

 तथा  दुग्ध  उत्पादन  और  मात्स्यिकी  आदि  के

 जरिए  आय  के  सहायक  अवसर  सृजित  करना  यह  पैकेज  तीन

 वर्षों  की  अवधि  में  कार्यान्वित  किया  पैकेज  की  मुख्य
 विशेषताएं  इस  प्रकार

 *
 कृषक  परिवारों  की  ऋणग्रस्तता  को  समाप्त

 प्रधानमंत्री  राष्ट्रीय  राहत  कोष  से  50  लाख  रुपये  की

 दर  से  अनुग्रह  सहायता  विदर्भ  क्षेत्र  में  छह  जिलों  के

 जिलाधीशों  के  माध्यम  से  की

 *  किसानों  को  ऋण  विदर्भ  के  छह  जिलों  में  30

 2006  की  स्थिति  के  अनुसार  लगभग  1296  करोड़
 रुपये  की  अतिदेवय  ऋण  धनराशि  को  पुनः  संरचित/पुनः
 निर्धारित  किया

 ब्याज  छह  जिलों  हेतु  कृषि  ऋणों  पर  अतिदेय
 जो  30  2006  की  स्थिति  के  अनुसार

 लगभग  712  करोड़  रुपये  माफ  किया

 भर

 *  ऋण  2006-07  हेतु  1275  करोड़  रुपये  का

 अतिरिक्त  ऋण  प्रवाह  बैंकिंग  क्षेत्र  के  जरिये  इन  छह
 जिलों  के  लिए  सुनिश्चित  किया

 सुनिश्चित  सिंचाई  इन  छह  जिलों  में  सभी

 लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करके

 तीन  वर्षों  की  अवधि  में  2177  करोड़  रुपये  की  लागत

 पर  159  लाख  भूमि  को  सुनिश्चित  सुविधाओं  के

 अधीन  लाया

 हा
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 रह

 हि

 हि

 श्र

 है

 बीज  इन  छह  जिलों  में  50%  राजसहायता
 से  एक  व्यापक  बीज  प्रतिस्थापन  कार्यक्रम  शुरू  किया

 निम्नलिखित  घटकों  को  कवर  करते  हुए  पनधारा

 अगले  तीन  वर्षों  में  छह  जिलों  में  प्रति  जिले  प्रतिवर्ष
 500  रोक  बांधों  का

 प्रति  जिला  15  हजार  (1500)  भूमि  का

 इसके  लिए  1000  क्षेत्र  की  प्रति  पनधारा  के  लिए
 60  लाख  रुपये  की  अनुदान  सहायता  जिसके  लिए  54

 करोड़  रुपये  का  परिव्यय  प्रदान  किया

 छोटे  और  सीमांत  किसानों  सहित  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  के  लाभानुभोगियों  को  लाभ  देने  के

 लिए  सिंचाई  क्षमता  के  त्वरित  विकास  हेतु  प्रत्येक  जिले
 में  1000  किसानों  को  कवर  करते  हुए  वर्षा  जल
 संचयन

 बागवानी  विदर्भ  क्षेत्र  में  शेष एक  जिला  अर्थात

 बुलधाना  को  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  बागवानी

 मिशन  के  अधीन  कवर  किया

 लघु  प्रतिवर्ष  26  करोड़  रुपये  के  निवेश  से

 ड्रिप  और  स्प्रिंकलर  सिंचाई  के  अधीन  17800  क्षेत्र
 कवर  करने  के  लिए  लघु  सिंचाई  स्कीम  का  कार्यान्वयन
 तेज  किया

 विस्तार  किसान  सशक्तिकरण  हेतु  छह  जिलों

 में  प्रभावा  और  कुशल  विस्तार  सेवा  तंत्र  की  स्थापना

 की

 सहायक  पशुधन  और  मछली  पालन  से  संबंधित

 घटक  में  निम्नलिखित  शामिल

 50%  राजसहायता  बैंक  से  प्रति  जिले  दूध
 देने  वाले  1000  अधिक  पशुओं  को  शामिल

 पशुपालन  लागत  का  50%  देने  के  लिए  प्रत्येक  जिले

 में  500  बछियों  को  शामिल

 पशुओं  को  खिलाने  के  लिए  25%  राजसहायता  से  चारा

 ब्लाकों  की

 50%  राजसहायता  बैंक  ऋण  चारा  ब्लाक

 बनाने  वाले  चार  यूनिटों  की

 सभी  पशुओं  हेतु  पर्याप्त  स्वास्थ्य  रक्षा  का
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 प्रजनन  योग्य  70%  पशुओं  हेतु  वृहत  कार्यक्रम
 और  एस्ट्रस  सिंक्रोनाइजेशन  शुरू

 10  दुग्ध  शीतक  संयंत्रों  की

 40%  पूंजी  और  आदान  लागत  प्रदान  करके  प्रत्येक
 जिले  में  100  क्षेत्र  में मछली  पालन  शुरू
 शेष  धनराशि  बैंक  ऋण  के  जरिये  दी

 पशुधन/मछली  पालन/चारा  बैंक  के  पैकेज  में  135  करोड़
 रुपये  को  सहायता  शामिल

 +  क्रियान्वयन  जिला  स्तरीय  समिति  और  पंचायती
 राज  संस्थाओं  के  जरिये  क्रियान्वयन  किया  पैकेज
 के  वितरण  और  समयबद्ध  ढंग  से  संसाधनों  के  इष्टतम
 उपयोग  हेतु  स्थानीय  स्तर  पर  उपयुक्त  संस्थागत  संरचनाएं
 और  विशेष  प्रयोजनार्थ  सहकारी  समितियों/समुदाय
 आधारित  संगठनों  का  सृजन  किया  समन्वयन
 और  पर्यवेक्षण  हेतु  राज्य  स्तरीय  समिति  होगी  जिसमें

 भारत  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि

 इसके  अलावा  प्रधानमंत्री  कार्यालय  पैकेज  के  क्रियान्वयन
 का  मानिटरन

 से  सरकार  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र  हेतु  घोषित

 पैकेज  की  तर्ज  पर  आंध्र  कर्नाटक  और  केरल  राज्यों  के

 अभिज्ञात  जिलों  हेतु  पुनर्वास  पैकेज  तैयार  कर  रही

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  का  पुनर्गठन

 *s,  श्री  हन्तान  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  मंत्रालय  के  अंतर्गत  किसी  प्रभाग  अथवा

 विभाग  के  विलय  या  उसे  समाप्त  करने  संबंधी  किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री

 प्रियरंजन  दासमुंशी  ))  और  व्यय  सुधार  आयोग
 ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  फिल्म  फोटो

 गीत  एवं  नाटक  क्षेत्रीय  प्रचार  प्रकाशन
 विभाग  निदेशालय  को  बंद  भारतीय  फिल्म  एवं  टेलीविजन

 सत्यजीत  रे  फिल्‍म  एवं  टेलीविजन  फिल्म  समारोह
 निदेशालय  को  फिल्‍म  उद्योग  को  और  बालचित्र
 भारत  को  गैर  सरकारी  संगठनों  को  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास
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 निगम  और  ज्राडकास्ट  इंजीनियरिग  कंसलटेंट्स  इंडिया  लिमिटेड  का

 विनिवेश  करने  और  अन्य  एककों  की  भूमिका  को  कम

 युक्तिसंगत  बनाने  की  सिफारिश  की

 चूंकि  मंत्रालय  ने  व्यय  सुधार  आयोग  की  सिफारिशें  स्वीकार

 नहीं  को  हैं  इसलिए  इस  मामले  को  सचिवों  की  समिति  के  समक्ष
 रखा  गया  था  जिसने  दिनांक  28  2004  को  आयोजित

 इसकी  बैठक  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सिफारिश  कौ  किः

 और  प्रसारण  मंत्रालय  व्यय  सुधार  आयोग  की  सिफारिशों

 को  कार्यान्वित  करेगा  और  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय

 सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  हेतु  शीघ्र  ही  एक  रोड  मैप  का

 प्रस्ताव  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  और  गीत  एवं  नाटक

 प्रभाग  को  बंद  किया  जाएगा  तथा  फोटो  प्रकाशन

 विभाग  एवं  फिल्म  प्रभाग  के  आकार  को  काफी  हद  तक  कम

 किया  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  और  ब्राडकास्ट

 इंजीनियरिंग  कंसलटेंट्स  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  विनिवेश

 को  आस्थगित  किया  जा  सकता

 इस  मामले  को  सचिवों  की  समिति  के  समक्ष  पुनः  प्रस्तुत  किये

 जाने  का  प्रस्ताव

 सुपारी  की  कीमतों  में  गिरावट

 *,  श्री  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  उसके  बाद  सुपारी  की

 कीमतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  सुपारी  की

 कीमतों  में  गिरावट  के  मद्देनजर  सुपारी  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा

 करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  प्रभावित  किसानों  की  सहायता  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  खाद्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  (  श्री  शरद  सुपारी  और  मसाला

 विकास  कालीकट  के  अनुसार  चयनित  मंडियों  में  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  और  इसके  बाद  सुपारी  के  वार्षिक/मासिक

 औसत  मूल्य  निम्नलिखित
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 (रु/क्विंटल)

 कोझिकोड  मंगलोर

 2003-04  4732  6172

 2004-05  4509  5751

 2005-06  5470  5843

 अप्रैल  2006  6975  8359

 मई  2006  6100  7572

 जून  2006  5933  7162

 से  सुपारी  को  मंडी  हस्तक्षेप  स्कीम

 में  शामिल  किया  गया  है  जिसका  कार्यान्वयन  संबंधित  राज्य

 यदि  वे  इसके  कार्यान्वयन  में  50%  हानि  बहन  करने  का  बचन  देती

 के  विशेष  अनुरोध  पर  आधारित  वर्तमान  वर्ष  के

 दौरान  सुपारी  की  खरीद  के  लिए  एमआईएस  के  कार्यान्वयन  हेतु
 किसी  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 अवक्रमित  वन  भूमि

 +2.,  थ्री  नधीन  क्‍या  पर्यावरण  और  जन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 इस  समय  में  वन  भूमि  का  कुल  कितना  क्षेत्र

 अवक्रमित

 किन  राज्यों  में  सबसे  अधिक  अवक्रमित  बन  भूमि

 ऐसी  भूमि  को  विकसित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  उद्देश्य  हेतु  राज्यों  को

 कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गयी

 क्‍या  अवक्रमित  वन  भूमि  को  फिर  से  हरित  बनाने  के

 लिए  निजी  एजेंसियों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  देश  में  बर्गीकरण  के  रूप  में  अवक्रमित  वन

 भूमि  का  पृथक  रूप  से  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  फिर



 #4|  प्रश्नों  के

 भारतीय  वन  सर्वेक्षण  द्वारा  प्रकाशित  नवीनतम  वन  स्थिति
 2003  के  अनुसार  देश  का  खुला  वन

 क्षेत्र  और  झाड़-युक्त  बन  क्षेत्र  287,769  वर्ग  और

 40,269  वर्ग  अर्थात्‌  कुल  मिलाकर  328,038  वर्ग

 है  जिसे  अवक्रमित  वन  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया

 बन  स्थिति  2003  के  अनुसार  राज्यवार  खुला  वन

 क्षेत्र  और  झाड़  युक्त  बन  क्षेत्र  को  जो  मिलकर  अवक्रमित  वन  क्षेत्र
 कहलाता  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  सारणी  में  दर्शाया  गया

 पहले  तीन  राज्य  जिनमें  अधिकतम  खुला  और  झाड़-युक्त  बन  क्षेत्र
 वे  हैं-मध्य  प्रदेश  (३७,०64  वर्ग  आंध्र  प्रदेश  (29,788

 वर्ग  और  उड़ीसा  (25,542  वर्ग

 और  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  द्वारा  अवक्रमित
 वनों  और  आस-पास  की  भूमियों  को  फिर  से  हरा-भरा  बनाने  के

 लिए  राष्ट्रीय  वनीकरण  कार्यक्रम  स्कीम  कार्यान्वित  की

 जा  रही  यह  स्कीम  वन  प्रभाग  स्तर  पर  वन  विकास  अभिकरण
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 और  ग्राम  स्तर  पर  संयुक्त  वन  प्रबंधन  समितियों  के

 विकेन्द्रीकृत  द्विस्तरीय  व्यवस्था  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही
 313.2006  की  स्थिति  के  अनुसार  23,750  संयुक्तबन  प्रंबधन

 समितियों  के  माध्यम  से  9,240  वर्ग  क्षेत्र  का  उपचार  करने
 के  लिए  715  एफडीए  परियोजनाएं  चलाई  गई  पिछले  तीन  वर्षों

 (2003-04  से  2005-06)  के  दौरान  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  में  बन
 विकास  अभिकरणों  को  689.56  करोड़  रुपये  की  राशि  जारी  की

 गई

 और  भू-स्वामित्व  वाले  स्थानीय  ग्राम

 समुदाय  और  जो  सार्वजनिक  अथवा  निजी  क्षेत्र  की

 प्रयोक्ता  सोसायटी  अथवा  संगठन  हो
 सकता  को  शामिल  करने  हेतु  अवक्रमित  भूमियों  के  वनीकरण
 के  लिए  मल्टी-स्टेक  होल्डर  पार्टनरशिप  फ्रेमबर्क  पर  विचार  किया
 गया  उपार्जित  होने  वाले  लाभों  की  हिस्सेदारी  सभी  भागीदारों
 में  उस  अनुपात  में  होगी  जिसके  लिए  सभी  रजामंद

 विकरण

 बन  स्थिति  2003  के  अनुसार  भारत  के  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  खुला  बन  क्षेत्र  और  झाड़  युक्‍त  क्षेत्र

 राज्य/संघ  क्षेत्र  भौगोलिक  क्षेत्र  खुला  बन  क्षेत्र  झाड़  खुला  वन  झाड़  क्षेत्र

 1  2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  275,069  20,040  9,748  29,788

 अरुणाचल  प्रदेश  83,743  14,508  116  14,624

 असम  78,438  14,784  219  15,003

 बिहार  94,163  2,531  150  2,681

 छत्तीसगढ़  135,191  17,018  88  17,106

 दिल्ली  1,483  118  व  119

 गोवा  3,702  901  0  901

 गुजरात  196  ,022  8,601  1,743  10,344

 हरियाणा  44,212  997  68  1,065

 हिमाचल  प्रदेश  55,673  5,377  389  5,766

 जम्मू-कश्मीर  222,236  10,770  2,947  13,717

 झारखंड  79,714  11,035  807  11,842
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 त  2  3  4  5

 कनाटक  191,791  13,988  3,141  17,129

 केरल  38,863  5,949  72  6,021

 मध्य  प्रदेश  308  ,245  34,586  2,378  ३6,964

 महाराष्ट्र  307,713  18,478  4,715  22,653

 मणिपुर  22,327  10,681  74  10,755

 मेघालय  22,429  10,348  169  10,517

 मिजोरम  21,081  10,942  274  11,216

 नागालैंड  16,579  7,902  231  8,133

 उड़ीसा  155,707  ,707  20,196  5,346  25,542

 पंजाब  50,362  837  22  859

 राजस्थान  342  ,239  11,330  4.64  15,894

 सिक्किम  7,096  900  360  1,260

 तमिलनाडु  130,058  10 £36  2,040  12,676

 ज़िपुरा  10,486  3३,०47  1  3,048

 उत्तर  प्रदेश  240,928  8,122  749  8,871

 उत्तरांचल  53,483  6,043  320  6,363

 पश्चिम  बंगाल  88,752  6,298  75  6,373

 अंडमान  एवं  निकोबार  8,249  680  681

 चंडीगढ़  114  6  1  7

 दादरा  एवं  नगर  हवेली  491  80  0  80

 दमन  एवं  दीव  112  6  ०  6

 लक्षद्वीप  32  त  ०0  11

 पांडिचेरी  480  23  0
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 कुल  ३,287,263  287  769  40,269  328,038



 मूल्य  वृद्धि

 *s.  श्री  ब्रजेश
 श्री

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  खितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  द्वारा  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  प्रयासों  के

 बावजूद  खाद्य  सब्जियां

 इत्यादि  सहित  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  जारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौय  और  इसके  कारण  क्‍या  हैं

 तथा  2005  और  2006  में  इन  वस्तुओं  के  तुलनात्मक

 खुदरा  और  थोक  मूल्य  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात

 करने  तथा  इनके  निर्यात  पर  रोक  लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रतिबंध

 के  कारण  राजस्व  की  कितनी  हानि  होने  की  संभावना

 क्या  इन  बस्तुओं  की  जमाखोरी  और

 सट्टेबाजी  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  बहुराष्ट्रीय
 कंपनियों  सहित  जमाखोरों  और  सट्टेबाजों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई

 की  गयी

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  (  श्री  शरद  पिछले  कुछ  महीनों  के

 दौरान  चीनी  और  दालों  जैसी  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के

 मूल्यों  में  वृद्धि  का  रुख  पाया  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्रवाई  के  परिणामस्वरूप  मूल्य
 स्थिर  हो  गए

 प्रश्न  नहीं

 और  जहां  तक  गेहूं  का  संबंध  सरकार  ने  शून्य

 सीमा  शुल्क  पर  35  लाख  टन  गेहूं  आयात  करने  का  निर्णय  लिया

 इसके  अलावा  31.12.2006  तक  स्वतंत्र  रूप  से  गेईूं  का  आयात

 करने  की  अनुमति  दी  गई  है  और  आयात  शुल्क  घटाकर  ७%  कर

 दिया  गया  सफेद  चीनी  पर  30.9.2006  तक  आयात  शुल्क
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 घटाकर  शून्य  कर  दिया  गया  है  और  इस  वित्त  वर्ष  के  अंत  तक

 चीनी  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  दालों  के  संबंध  में  313.2007
 तक  शून्य  शुल्क  पर  आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  और  31.3.2007
 तक  इनके  निर्यात  की  अनुमति  समाप्त  कर  दी  गई  दालों  के

 निःशुल्क  आयात  की  अनुमति  के  बावत  वर्ष  की  शेष  अवधि  में

 करीब  230  करोड़  रुपये  का  राजस्व  घाटा  होने  का  अनुमान

 और  चोर  बाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु
 प्रदाय  1980  के  तहत  वर्ष  2004,  2005  और  2006

 (19.7.2006  के  दौरान  राज्य  सरकारों  द्वारा  75,  111

 और  55  नजरबंदी  आदेश  किये  उठाये  गये  अन्य  कदमों  में

 राज्य  सरकारों  को  उचित  मूल्यों  पर  आवश्यक  वस्तुओं  की  उपलब्धता

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कलेक्टरों  को  आदेश  देने  की  सलाह  दिया

 जाना  शामिल

 गेहूं  के  संबंध  में  अनुचित  सट्टेबाजी  को  रोकने  के  लिए  वस्तु
 भावी  सौदा  व्यापार  के  विनियामक  वायदा  बाजार  आयोग  द्वारा  उठाये

 गये  कदमों  23.6.2006  को  गेहूं  में  मार्जिग  को  कम  से

 कम  10%  तक  (2)  28.6.2006  से  लौंग  पर  10%  अतिरिक्त

 मार्जिन  भी  लगाया  (3)  27.6.2006  से  खुली  स्थिति  पर

 मौजूदा  सीमाओं  के  50%  तक  सभी  चालू  संविदाओं  पर  एक
 सदस्य  के  लिए  समग्र  सीमाओं  को  80,000  टन  से  घटाकर

 40,000  टन  करना  और  ग्राहकों  के  लिए  20,000  टन  से  घटाकर

 10,000  टन  गेहूं  के लिए  निकट  माह  संविदाओं  की  सीमाओं

 में  मौजूदा  सीमाओं  के  50%  तक  कमी  करके  सदस्य  के  लिए

 8,000  टन  तथा  ग्राहकों  के  लिए  2,000  टन  (4)  12.7.2006

 से  कूलिंग  आफ  अवधि  को  मौजूदा  15  मिनट  प्रतिदिन  से  बढ़ाकर
 30  मिनट  प्रतिदिन  करना  शामिल

 उर्वरक  उद्योगों  के  लिए  पुनरुद्धार  योजना

 +9,  श्री  निखिल  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  उर्वरक  उद्योग  हेतु  एक

 पुनरुद्धार  योजना  तथा  फास्फेटिक  पोटाशिक  उर्वरकों  हेतु  एक  नई

 मूल्य  प्रणाली  को  घोषणा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  तथा  इस्पात  मंत्री  (  श्री  राम  विलास

 पासवान  ):  और  सरकार  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  रुग्ण/बंद

 पड़े  उर्वरक  उपक्रमों  के  पुनरुद्धार  की  संभावना  का  पता  लगाने  के
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 1  2  3  4  5  6  7  8
 eee ८  ७

 5...  उत्तरांचल  25  710  29  660  60  1060

 6.  उत्तर  प्रदेश  880  8000  1200  7200  1320  16480

 7.  तमिलनाडु  80  2010  न
 500  ३87  न

 8.  त्रिपुरा  20  1060  न
 ना

 न  ते

 9.  गुजरात  न  न  165  3360  142  2050

 10.  हरियाणा  350  5000  700  5060  600  5060

 11...  मणिपुर  100  5060  131  3३670  340  10120

 12.  मध्य  प्रदेश  न  870  न
 800

 न  2140

 13...  महाराष्ट्र  738  2230  540  3850  991  8400

 विवरण  17

 मुख्य  राज्यों  में  गन्ने  का  वर्षवार  उत्पादन  और  उपज

 क्षेत्र

 उत्पादन
 उपज  (किलोग्राम/हैक्टेयर )

 राज्य  2003-04  2004-05  2005-06

 त  2  ३  4

 आंध्र  प्रदेश  क्षेत्र  209.0  210.0  230.0

 उत्पादन  15070.0  15739.0  17480.0

 उपज  72105  74947  76000

 बिहार  क्षेत्र  1036  104.2  102.0

 उत्पादन  4285.9  41117  4346.0

 उपज  41369  35459  42608

 गुजरात  क्षेत्र  1764  1967  7  197.0

 उत्पादन  12669.1  14570.0  14580.0

 उपज  71820  74072  74010



 31  प्रश्नों  के  24  2006  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 हरियाणा  क्षेत्र  160.0  130.0  127.0

 उत्पादन  9280.0  8060.0  8180.0

 उपज  5800  6200  64409

 कर्नाटक  क्षेत्र  2433  178.0  208.0

 उत्पादन  160154  14276.0  16203.0

 उपज  65825  80202  77899

 मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  433  525  56.0

 उत्पादन  18737  2148.0  2425.0

 उपज  43272  40914  43304

 महाराष्ट्र  क्षेत्र  443.0  324.0  545.0

 उत्पादन  25668.0  20475.0  36197.0

 उपज  579413  631944  66417

 पंजाब  क्षेत्र  123.0  86.0  84.0

 उत्पादन  6620.0  5170.0  4860.0

 उपज  53821  60126  57857

 उत्तरांकचल  क्षेत्र  128.0  107.0  101.0

 उत्पादन  7651.0  6441.0  6134.0

 उपज  59773  60196  60733

 तमिलनाडु  क्षेत्र  192.1  23220  344.0

 उत्पादन  17656.0  23396.0  38035.0

 उपज  91904  100844  110567

 उत्तर  प्रदेश  क्षेत्र  2030.1  19547  2156.0

 उत्पादन  112754.0  118715&6  125473

 उपज  55543  607334  58197

 अखिल  भारत  क्षेत्र  39384  36615  4245.0

 उत्पादन  233861.8  237088  4  278387.0

 उपज  59379  64751  65580



 33  प्रश्नों  के

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  कामगार

 “11.  श्री  क्‍या  भ्रम  और  रोजगार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  शामिल
 कामगारों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना
 के  अंतर्गत  कर्मचारियों  के  लिए  सीमा  संबंधी  प्रावधानों  को  संशोधित
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  योजना
 के  अंतर्गत  कितने  और  कामगारों/कर्मचारियों  के  लाभान्वित  होने  की
 संभावना  और

 इस  योजना  के  अंतर्गत  कर्मचारियों  को  उचित  चिकित्सा
 परिचर्या  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  (  श्री  चन्द्रशेखर
 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  दिनांक

 313.2005  की  स्थिति  के  कुल  75.70  लाख  कामगार

 कवर  किये  गये  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  दिनांक  15

 2006  को  आयोजित  अपनी  बैठक  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 अधिनियम  के  अंतर्गत  कर्मचारियों  के  कवरेज  के  लिए  मजदूरी  को

 उच्चतम  सीमा  7500  रुपये  से  बढ़ाकर  10,000  रुपये  प्रतिमाह  करने

 के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  सरकार  ने  अब  इस
 आशय  की  अधिसूचना  20  2006  को  जारी  कर  दी

 मजदूरी  की  अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  के  कारण  लगभग  5  लाख

 अतिरिक्त  कर्मचारियों  और  15  लाख  अतिरिक्त  पारिवारिक  सदस्यों

 20  के  लाभान्वित  होने  की  उम्मीद

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  स्कीम  के  अंतर्गत  कवर  किये  गये

 कर्मचारियों  को  चिकित्सा  देख-रेख  मुहैय्या  कराने  के  लिए  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  निगम  ने  पूरे  देश  में  अस्पतालों  और  औषधालयों  का

 एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  इस  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  के  देश  में  143  अस्पताल  और  1427  औषधालय  इसके

 अलावा  पैनल  चिकित्सकों  अर्थात्‌  बीमा  चिकित्सा  प्रैक्टिशनरों  के

 माध्यम  से  भी  चिकित्सा  देखरेख  मुहैय्या  कराया  जाता  प्रतिष्ठित

 सरकारी  और  निजी  अस्पतालों  के  साथ  टाई-अप  व्यवस्था  के

 माध्यम  से  उच्च  विशेषज्ञता  सेवाएं  भी  प्रदान  की  जाती  हैं  जिसके

 2  1928  लिखित  उत्तर  34

 लिए  एक  चक्रिय  निधि  तंत्र  बनाया  गया  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 निगम  ने  देश  के  चार  अंचलों  में  चार  उच्च  विशेषज्ञता  वाले
 अस्पतालों  की  भी  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया

 विवरण

 दिनांक  313.2005  की  स्थिति  के  अनुसार  कर्मचारी  राज्य  बीसा
 योजना  के  अंतर्गत  कवर  किये  गये  कर्मचारियों  की  संख्या

 राज्य/क्षेत्र/एरिया  कर्मचारियों  की  संख्या

 व  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  575100

 2.  असम  और  मेघालय  31750

 3...  बिहार  34350

 4.  चंडीगढ़  प्रशासन  31950

 5.  छत्तीसगढ़  32950

 6.  दिल्‍ली  553900

 7.  गोवा  81800

 8...  गुजरात  454500

 9...  हरियाणा  431450

 10.  हिमाचल  प्रदेश  39650

 11.  जम्मू-कश्मीर  17850

 12.  झारखंड  72700

 3.  कनटिक  706900

 14...  केरल  325700

 15.  मध्य  प्रदेश  162200

 16...  महाराष्ट्र  1119950

 7.  उड़ीसा  117000

 18.  पांडिचेरी  55450

 19...  पंजाब  354500

 20...  राजस्थान  275200

 21...  तमिलनाडु  1020550



 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कुषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  (  श्री  शरद  पवार  ):  वर्तमान  निम्नलिखित

 25  प्रमुख  फसलें  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  स्कोम  में  कवर  कौ  गई

 1.  धान

 2.  ज्वार

 3.  बाजरा

 4.  मक्का

 5.  रागी

 6.  अरहर

 7.  मूंग

 8.  उड़द

 35  प्रश्नों  के  24  2006  लिखित  36

 ।  2  ३  9.  कपास

 10.  मूंगफली  छिलके  सहित
 22...  उत्तर 2  प्रदेश  453000  11.  सूरजमुखो  ओोज

 23...  उत्तरांचल  22900  12.  सोयाबीन

 24...  पश्चिम  .  बंगाल  598900  43.  तिल

 अखिल  भारत  75,70,200  14.  रामतिल  बीज

 राष्ट्रीय  किसान  आयोग  की  सिफारिशें  15.  गेहूं

 *12.  श्री  असादूददीन  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  16:  जौ
 की  कृपा  करेंगे  किः  17.  चना

 वर्तमान  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  अंतर्गत
 18.  मसूर

 शामिल  फसलों  के  नाम  क्‍या  19.  तोरिया/सरसों

 क्‍या  राष्ट्रीय  किसान  आयोग  ने  छोटे  किसानों  को  आय  20.  कुसुम

 सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  यह  सुझाव  दिया  है  कि  सभी  फसलों  को  21.  तोरिया

 समर्थन  के  अंतर्गत  सम्मिलित  किया न्यूनतम  मूल्य  के  अंतर्गत  सम्मिलित  किया  जाना
 22.  खोपरा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  23.  पटसन

 क्या  सरकार  ने  आयोग  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  की  24.  गन्ना

 जांच  की  और  25.  तम्बाकू

 और  राष्ट्रीय  किसान  आयोग  ने  अपनी  चौथी

 रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सिफारिश  की  है  कि  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  कार्यक्रम  के  दायरे  का  विस्तार  छोटे

 किसानों  के  लिए  खाद्य  और  आय  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 सभी  फसलों  को  कवर  करने  के  लिए  किया  जाना  आयोग

 ने  आगे  सिफारिश  की  है  कि  किसानों  को  फसल  विविधीकरण  से

 संबंधित  परामर्श  देने  को  एमएसपी  के  आश्वासन  के  साथ  जोड़ा
 जाना

 (a)  और  आयोग  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन

 विशेष  आर्थिक  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  संबंधी  स्वीकृति

 *+13,  श्री  रामकृपाल  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  विशेष  आर्थिक  क्षेत्रों  में  स्थापित  उद्योगों

 के  लिए  पर्यावरण  संबंधी  स्वीकृति  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  मानदंड

 निर्धारित  किये  गये



 37  प्रश्नों  के

 क्‍या  कुछ  विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  ऐसे  उद्योग  स्थापित  करने
 से  पहले  पर्यावरण  संबंधी  स्वीकृति  प्राप्त  करने  हेतु  निर्धारित
 दिशानिर्देशों  का  अनुपालन  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में
 क्या  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इस  पर  क्‍या  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  गयी

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  विशेष  आर्थिक  जोन  ई  में  स्थापित  किये
 जाने  वाले  उद्योग  यदि  समय  समय  पर  यथासंशोधित  पर्यावरण
 प्रभाव  मूल्यांकन  1994  की  अनुसूची  1  में  आते  हैं  तो

 इसके  लिए  पर्यावरणीय  मंजूरी  लेनी

 और  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  अनुसार  विशेष  आर्थिक  जोन  के  संबंध  में  ऐसी  कोई

 सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 *14.  श्री  गुरूदास  क्‍या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  प्रमुख  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  न ेशिकायत  की  है  कि

 वर्तमान  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  आवश्यक  वस्तुओं  की  खुदरा
 कीमतों  में  हुई  वास्तविक  वृद्धि  को  नहीं  दर्शाया  है  और  यह  मांग

 की  है  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  मूल्य  वृद्धि  के  अनुसार  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  को  पुनर्व्यवस्थित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 श्रम  और  रोजगार  मंत्री  (  श्री  चन्द्रशेखर  राव  ):  से

 भारतीय  मजदूर  संघ  के  महासचिव  श्री  उदय  पटवर्धन  ने  श्रम

 ब्यूरो  को  सम्बोधित  दिनांक  30.5.2006  के  अपने  पत्र  में  टिप्पणी

 कौ  है  कि  नया  अखिल  भारतीय  मूल्य  सूचकांक
 जनवरी  से  2006  के  दौरान  स्थिर  रहा  जबकि

 अनाजों  आदि  की  कीमतों  में  वृद्धि  ऐसा  संभवतः

 गलत  कोमत  संकलन  की  वजह  से  जिससे  कर्मचारियों  को

 भुगतान  किये  जाने  वाला  महंगाई  भत्ता  कट  जिसमें  सुधार
 किया  जाना
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 श्रम  ब्यूरो  द्वारा  श्री  पटवर्धन  को  14.7.2006  को  यह  बताते

 हुए  उत्तर  भेज  दिया  गया  है  कि  2006  की
 2006  के  दौरान  30  केन्द्रों  में  मूल्य  सूचकांकों  में  कमी

 जबकि  3  केन्द्रों  मे ंस्थिर  बना  रहा  और  17  केन्द्रों  में  वृद्धि
 दर्ज  की  इसी  प्रकार  2006  के  दौरान  जबकि  19  केन्द्रों
 में  मूल्य  सूचकांकों  में  गिरावट  वहीं  वे  27  केन्द्रों  में  स्थिर
 रहे  और  32  केन्द्र  बिन्दुओं  में  वृद्धि  दर्ज  की  दूसरी

 2006  के  जबकि  5  केन्द्रों  में  मूल्य  सूचकांकों  में
 कमी  वहीं  15  केन्द्रों  में  स्थिर  बने  रहे  और  58  केन्द्रों  में

 वृद्धि  इन  सबको  शामिल  करते  आधार
 2001  5  100  के  साथ  एआईसीपीआई  फरवरी
 2006  के  दौरान  119  रहा  लेकिन  2006  के  दौरान  बढ़  कर
 120  हो

 नयी  पर्यावरण  नीति

 +15.  श्री  उदय
 श्री  जसुभाई  धानाभाई

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  नयी  राष्ट्रीय  पर्यावरण  नीति  के  मसौदे
 को  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  नीति  में  प्रमुख  पर्यावरणविदों  के  मंतव्यों  पर
 विचार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना
 और

 इस  नयी  पर्यावरण  नीति  से  विभिन्‍न  पर्यावरणीय  समस्याओं
 से  निपटने  में  कितनी  सहायता

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना ):  मंत्रिमंडल  द्वारा  18.552006  को  राष्ट्रीय
 पर्यावरण  नीति  का  अनुमोदन  किया  गया  था  और  यह
 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  वेबसाइट  (#रफ//एए७/.शारणि.पंट.ं॥)
 पर  उपलब्ध

 राष्ट्रीय  पर्यावरण  2006  संविधान  में  अधिदेशित
 स्वच्छ  पर्यावरण  के  प्रति  हमारी  राष्ट्रीय  वचनबद्धता  की  अनुक्रिया

 यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  स्वच्छ  पर्यावरण  बनाए  रखना
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 केवल  सरकार  कौ  ही  जिम्मेदारी  नहीं  बल्कि  प्रत्येक  नागरिक

 की  भी  जिम्मेदारी  राष्ट्रीय  पर्यावरण  नीति  का  उद्देश्य  सभी

 विकासात्मक  गतिविधियों  में  पर्यावरणीय  विषय  को  मुख्य  धारा  में

 शामिल  करके  सतत्‌  विकास  का  एहसास  करने  में  मदद  करना

 इसमें  देश  के  समक्ष  मौजूदा  तथा  भविष्य  में  आने  वाली  प्रमुख
 पर्यावरणीय  पर्यावरण  नीति  के  नीतिगत  कार्रवाई
 को  रेखांकित  करते  हुए  मानक  हस्तक्षेप  संबंधी  कार्यनीतिक

 थीमों  और  कार्यनीतिक  थीमों  को  पूरर  करने  के  लिए  जरूरी  वैधानिक

 व  संस्थागत  विकास  के  सामान्य  संकेतों  तथा  कार्यान्वयन  और

 समीक्षा  संबंधी  आदि  का  संक्षेप  में  उल्लेख  किया  गया

 और  राष्ट्रीय  पर्यावरण  नीति  को  तैयार

 करने  के  लिए  अनेक  प्रकाशित  शोध  साहित्य  की  समीक्षा  की  गई
 विभिन्‍न  विषयों  के  केन्द्रीय  संसद

 राज्य  उद्योग  शैक्षिक  और  अनुसंधान  सिविल

 गैर-सरकारी  संगठनों  और  जनता  के  साथ  व्यापक  परामर्श

 किये  गये  राष्ट्रीय  पर्यावरण  नीति  दस्तावेज  के  प्रारूप

 पर  प्राप्त  सभी  विचारों  और  सुझावों  पर  विचार  करने  के  बाद  इस
 नीति  को  अंतिम  रूप  दिया  गया

 इस  नीति  में  पर्यावरणीय  संरक्षण  को  बढ़ावा  देने  के

 कई  महत्वपूर्ण  नवीन  और  की  जा  रही  पहलों  की  रूपरेखा  प्रस्तुत
 की  गई  है  जिसके  लिए  विभिन्न  कर्त्ताओं  द्वारा  समन्वित  कार्रवाई

 और  सभी  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  और

 स्तरों  पर  संबंधित  अभिकरणों  द्वारा  अभिनिर्धारित  विषयों  पर  कार्य

 योजनाएं  तैयार  करना  अपेक्षित  केन्द्रीय  सरकार  के  संबंधित

 मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  कार्य  योजनाएं  तैयार  करना  और  राज्य

 संघ  शासित  प्रशासनों  को  सदृश  कार्रवाई  करने  हेतु  प्रोत्साहित  करना

 आवश्यक

 इस  नीति  की  मंशा  पर्यावरणीय  सरोकारों  को  सभी

 विकास  गतिविधियों  की  मुख्य  धारा  में  लाना  इस  नीति  को

 विनियामक  पर्यावरणीय  संरक्षण  से  संबंधित  कार्यक्रमों  तथा

 परियोजनाओं  और  राज्य  एवं  स्थानीय  सरकारों  की  एजेंसियों

 द्वारा  कानून  बनाने  तथा  उसकी  पुनरीक्षा  करने  के  कार्य  में  एक

 निर्देशिका  से  रूप  में  बनाए  जाने  की  मंशा

 किसानों  को  आसान  शर्तों  पर  ऋण

 *16,  श्री  बालासाहिब  विखे

 श्री  रवि  प्रकाश

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 24  2006  लिखित  उत्तर  40

 क्‍या  सरकार  का  विचार  छोटे  किसानों  के  विगत  ऋणों
 पर  ब्याज  माफ  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खरीफ  2006-07  के  लिए
 किसानों  को  आसान  शर्तों  पर  ऋण  देने  तथा  इस  संबंध  में  राष्ट्रीय

 कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  और  राज्य  सरकारों  से

 बातचीत  करने  का  भी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  के  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की

 संभावना  है  और  इससे  किसान  कितने  लाभान्वित

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  (  श्री  शरद  पयार  ):  और  भारत  सरकार

 ने  किसानों  द्वारा  आत्महत्या  की  बहुत  अधिक  घटनाओं  वाले

 4  राज्यों  कर्नाटक  और  के

 31  जिलों  में  किसानों  की  विपत्ति  को  कम  करने  के  लिए  विशेष

 पुनर्वास  पैकेज  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया  यह  पैकेज  तीन  वर्षों

 की  अवधि  में  क्रियान्वित  किया  जाएगा  तथा  इसमें  तत्काल  और

 मध्यम  अवधि  दोनों  तरह  के  उपाय  शामिल  माननीय  प्रधानमंत्री

 जी  ने  ।  2006  को  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र  के लिए  पहले

 से  ही  विशेष  पैकेज  की  घोषणा  की  यह  पैकेज  महाराष्ट्र  के

 छह  जिलों  अर्थात  वाशिम

 और  बुलधाना  में  लागू  इस  पैकेज  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 उपर्युक्त  छह  जिलों  में  दिनांक  17.2006  की  स्थिति  के  अनुसार
 अतिदेय  ऋणों  पर  सम्पूर्ण  ब्याज  को  माफ  करने  का

 प्रावधान  किया  गया  अतिदेय  ब्याज  की  माफी  का  बोझ  राज्य

 और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समान  रूप  से  शेयर  किया

 से  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  ने  वर्ष  2006-07  के  बजट

 भाषण  में  3  लाख  के  मूलधन  की  ऊपरी  सीमा  के  साथ  7%
 wired

 अ्रतिवर्ष  की  ब्याज  दर  पर  किसानों  को  फसल  ऋणों  का  प्रावधान

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  निर्णय  कौ  घोषणा  की  यह

 नीति  खरीफ  2006-07  से  लागू  होती  सभी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 राज्य  सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  तथा  नाबार्ड  द्वारा  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  7%  प्रति

 वर्ष  की  ब्याज  दर  पर  3.00  लाख  के  मूलधन  की  ऊपरी  सीमा

 के  किसानों  को  लघु  अवधि  के  कृषि  ऋण  प्रदान  करने  की

 बजट  घोषणा  को  क्रियान्वित  नाबार्ड  भारत  सरकार  से  ब्याज

 की  आर्थिक  सहायता  के  साथ  वर्ष  2006-07  के  दौरान  राज्य

 सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  2.5%  प्रतिवर्ष
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 और  4.5%  प्रति  वर्ष  की  दर  से  पुनर्वित्त  प्रदान  रियायती

 पुनर्वित्त  केबल  उन  बैंकों  को  उपलब्ध  होगा  जो  किसानों  को  7%
 प्रतिवर्ष  की  दर  से  3.00  लाख  के  मूलधन  की  ऊपरी  सीमा  के
 साथ  लघु  अवधि  के  कृषि  ऋण  सुनिश्चित  करने  पर  सहमत  होते

 ग्रामीण  ऋण-ग्रस्तता

 “17.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव  कया  कृषि  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  ग्रामीण  ऋण-ग्रस्तता  को  एक  राष्ट्रीय  समस्या  माना
 गया

 यदि  तो  क्या  इस  समस्या  को  सुलझाने  तथा  इस
 रुझान  को  प्रभावी  ढंग  से  रोकने  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय  रणनीति
 तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कुषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक
 वितरण  मंत्री  शरद  से  अनौपचारिक

 ऋण  ख्रोतों  जिसमें  निजी  साहूकार  भी  शामिल  पर  किसानों  की

 अपने  क्रणों  की  जरूरतों  के  लिए  निर्भरता  को  लेकर  सरकार  चिंतित

 सरकार  का  विचार  है  कि  एक  लाभप्रद  कार्य  के  रूप  में  कृषि
 की  पूर्ण  संभाव्यता  क्षमता  का  उपयोग  जल्दी  से  जल्दी  करना  जरूरी

 है  जिससे  कि  किसानों  को  लाभ  पहुंचाया  जा  कृषि  कौ  पूर्ण
 क्षमता  का  उपयोग  करने  में  मददगार  होने  वाले  कारकों  में  संस्थागत

 ऋणों  की  सुलभता  भी  शामिल  संस्थागत  ऋणों  की  उपलब्धता

 में  सुधार  लाने  के  लिए  और  ऋणग्रस्तता  के  कारण  किसानों  के

 सामने  आने  वाले  संकट  को  कम  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने

 18.6.2004  को  एक  विशेष  फार्म  क्रेडिट  पैकेज  की  घोषणा  की

 इस  पैकेज  में  इस  बात  की  परिकल्पना  की  गई  है  कि  अगले  तीन

 वर्षों  में  कृषि  क्षेत्र  को  मिलने  वाला  ऋण  दोगुना  हो  इस

 घोषणा  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित

 -  कृषि  क्षेत्र  में  ऋण  की  सुलभता  में  प्रति  वर्ष  30%  की

 दर  से  वृद्धि

 -  वाणिज्यिक  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  शाखाओं

 को  क्षमतावान  बनाना  ताकि  कृषि  ऋण  की  उपलब्धता

 बढ़

 -  विशेष  कृषि  ऋण  योजना  के  अंतर्गत  चालू  वर्ष  के

 दौरान  प्रत्येक  ग्रामीण  और  अर्धशहरी  शाखाओं  के  द्वारा
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 कम  से  कम  100  नये  किसानों  को  ऋण  दिया  जायेगा
 जिससे  नये  ऋणी  किसानों  की  संख्या  लगभग  50  लाख
 हो

 -  रोपण  तथा  जैबिक  कृषि  आदि  में
 कम  से  कम  2  से  3  नई  निवेश  परियोजनाओं  को  वित्त

 -  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  जिले  में  कम  से  कम
 10  कृषि  क्‍्लीनिकों  को  वित्त

 -  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  पब्लिक  सैक्टर  के
 बैंकों  द्वारा  ज्यादा  ऋण  दिया  जाना  और  इस  संबंध  की
 प्रगति  को  मानीटर  किया

 -  काश्तकार  किसानों  तथा  मौखिक  पटूटेदारों  को  ऋण
 प्रदान

 -  ऋण  स्थगन  के  बदले  ऋण  की

 -  कर्ज  राहत  उपाय  निम्नलिखित  के  लिए
 *  विपदाग्रस्त  किसान
 *  बकायेदार  किसान

 *  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  लिए  ओटीएस

 *  गैर-संस्थागत  साहूकारों  से  पिछले  कर्जों  को  माफ
 करने  के  लिए  किसानों  को

 -  किसान  क्रेडिट  कार्ड  में  सुधार  और  वित्त
 पोषण  के  पैमाने  का  पुनर्निर्धाराण  तथा  उसे  लागू  करना
 ताकि  किसानों  की  वास्तविक  जरूरतों  विशेषकर  पूंजी
 जन्य  कृषि  प्रचालनों  को  पूरा  किया  जा

 -  कृषि  प्रसंस्करण  और  कृषि  बायोटेक  में  प्रौद्योगिकीय
 उन्नयन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विशेष

 -  काश्तकार  किसानों  और  मौखिक  पट्टेदारों  के

 सहाय्यसमूहों  का  गठन  और  उनको  वित्त  पोषण  की

 सुविधा  प्रदान  करना  ताकि  किसानों  के  इस  वर्ग  को
 ऋण  दिया  जा

 गेहूँ  का  आयात

 *+18.  श्री  स्वदेश
 श्री  हंसराज  अहीरः

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः



 43  प्रश्नों  के

 चालू  वर्ष  के  दौरान  गेहूं  का  कितना  लक्षित  और
 वास्तविक  भंडार  और  आयात  दर्ज  किया

 क्या  सरकार  खरीद  और  आयातों  हेतु  निर्धारित  लक्ष्यों
 को  प्राप्त  करने  में  विफल  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  इसके  कारण  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  सार्वजनिक  घितरण  प्रणाली  हेतु

 खुले  बाजार  से  गेहूं  खरीदने  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  और  अधिक

 गेहूं  का  आयात  करने  का

 यदि  तो  ऐसे  आयातों  और  खरीद  की  भारत

 पहुंचने  के  बाद  उनको  कौमत  तथा  पहुंचने  की  समयसारणी  संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  आयात  हेतु  निजी  कंपनियों  को  प्रोत्साहित
 करने  के  लिए  गुणवत्ता  संबंधी  विनिर्दिष्टयों  में  छूट  दी

 यदि  तो  प्राप्त  बोलियों  की  संख्या  कितनी  है  और

 निर्यातक  कंपनियों  तथा  देशों  के  नाम  क्‍या

 क्‍या  विभिन्न  देशों  से  प्राप्त  बोलियों  की  जांच  की  गयी

 है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  क्‍या

 कार्रवाई  को  गई

 कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  स्काह्म  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्री  (  श्री  शरद  फसल  वर्ष  2005-06  में

 गेहूं  का  उत्पादन  75.53  मिलियन  टन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में

 69.48  मिलियन  टन  अग्रिम  अनुमान  के  हुआ
 रबी  विपणन  मौसम  2006-07  में  92.2  लाख  टन  गेहूं  की  वसूली

 हुई  ।  2006  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  पूल  में
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 82.07  लाख  टन  गेहूं  का  स्टाक  वर्ष  2006-07  में  अब  तक
 0.92  लाख  टन  गेहूं  का  आयात  किया  गया

 और  चूंकि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  प्रचालनों  के
 अधीन  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  बसूली  खुले  रूप  में  होती  अतः
 कोई  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  गेहूं  की  वसूली
 करने  बाले  राज्यों  के  खाद्य  सचिवों  द्वारा  दिये  गये  अनुमानों  के

 अनुसार  रबी  विपणन  मौसम  2006-07  में  भारतीय  खाद्य  निगम
 और  राज्य  एजेंसियों  द्वारा  163  के  मूल्यों  के  अधिक  इसका
 लक्ष्य  की  तुलना  में  कम  उत्पादन  बाजार  की  नकारात्मक  सोच

 बाजार  आमद  कम  होने  और  निजी  व्यापारियों  के  अधिक
 सक्रिय  रूप  से  भागीदारी  करने  के  कारण  गेहूं  की  कम  वसूली  हुई

 0.92  टन  आयातित  गेहूं  पहले  ही  पहुंच  चुका  है  और  राज्य
 व्यापार  नई  दिल्ली  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  शेष
 34.08  लाख  टन  गेहूं  की  खेप  जुलाई  2006  से  2007  तक

 पहुंच  जाने  का  कार्यक्रम

 फिलहाल  खुले  बाजार  से  गेहूं  खरीदने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  गेहूँ  का  आयात  उस  सीमा  तक  किया  जाएगा  जितना
 निर्धारित  बअफर  मानदंड  को  बनाए  रखने  और  लक्षित  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  तथा  अन्य  कल्याण  योजनाओं  के  तहत  प्रतिबद्धताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित

 अनुबंधित  गेहूं  के  आयात  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में
 दिये  गये

 संभावित  बोलीदाताओं  की  व्यापक  प्रतिभागिता  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  सरकार  ने  आयात  के  लिए  गुणवत्ता  विनिर्दिष्टयों  में
 ढील  दी

 से  विभिन्न  देशों  के  आपूर्तिकर्ताओं  से
 प्राप्त  बोलियों  की  जांच  की  गई  थी  और  गेहूं  की  आपूर्ति  के  लिए
 वैध  तथा  प्रतिस्पर्धात्मक  पायी  गयी  पेशकशों  को  स्वीकार  कर  लिया
 गया

 विवरण

 आयातों  की  उतरान  लागत  और  इसके  कार्यक्रम  के  न्‍्यौरे

 निविदा-॥

 1  2  3  4

 मात्रा  5  लाख  टन  8  लाख  टन  22  लाख  टन

 औसत  7981.19  रुपये  8804.01  रुपये  9101.24  रुपये

 उतरान  प्रति  टन  प्रति  टन  प्रति  टन

 एण्ड
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 ।  2  3  4

 प्राप्त  8  8  8

 बोलियों  की

 संख्या

 निर्यात  एडब्ल्यूबी  जेनेवा  (1)  एडब्ल्यूबी  जेनेवा  (1)  यूएसए
 करने  वाली  (2)  एग्रीको  ट्रेडिंग  (2)  कारगिल  इंटरनेशनल

 कंपनियां  (3)  कोनकेडिया  एशग्री  ट्रेडिंग
 (4)  ग्लेनकोर  ग्रेन्स

 (5)  टोयपफोर  इंटरनेशनल

 शिपमेंट  कार्यक्रम  2006  से  2007  के  बीच

 प्राइवेट  चैनलों  से  प्रतिस्पर्धा

 “19.  श्री  बालासोवरी  क्या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकारी  प्रसार  भारती  ने  निजी

 चैनलों  से  प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  प्रयास  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  और  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 (  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  से  प्रसार  भारती  ने  सूचित

 किया  है  कि  निजी  चैनलों  से  भिन्‍न  लोक  सेवा

 प्रसारक  होने  के  नाते  पूर्णतः  वाणिज्यिक  प्रतिफलों  द्वारा  अभिप्रेरित

 नहीं  भारतीय  पाठकगण  2006  द्वारा  संचालित

 परिवारों  में  विभिन्‍न  चैनलों  के  दर्शकों  की  संख्या

 संबंधी  सर्वेक्षण  1)  के  दूरदर्शन  के  दर्शकों  की

 संख्या  निजी  चैनलों  के  दर्शकों  की  अपेक्षा  अधिक

 प्रसार  भारती  ने  अपने  चैनलों  के  लिए  अच्छी  गुणवत्ता  का

 साफ्टवेयर  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  स्व-वित्तीयन  परिचालन  स्कीम

 तथा  भारतीय  श्रेण्य  साहित्य  को  प्रोग्रामन  संबंधी  स्कीम  शुरू  की

 दूरदर्शन  की  बैंड  सेवा  के  माध्यम

 से  पूरे  देश  में  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  को

 बहु-चैनल  टीवी  कवरेज  उपलब्ध  कराया  गया  लघु  आकार  की

 अभिग्रहण  इकाइयों  के  माध्यम  से  देश  में  कहीं  भी  डीटीएच
 सिगनल  प्राप्त  करना  संभव

 इस  संबंध  में  और  अधिक  सुधार  लाना  एक  सतत  एवं  निरंतर

 प्रक्रिया  है  और  प्रसार  भारती  उपयुक्त  पहलों  के  जरिये  प्रतिस्पर्द्धा

 का  मुकाबला  करने  की  दिशा  में  प्रयासरत

 अम  कानूनों  में  संशोधन

 *20,  श्री  किसनभाई
 श्री  राजामोहन

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महिलाओं  से  संबंधित  श्रम

 कानूनों  में  संशोधन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  और  महिला  और  बाल

 विकास  मंत्रालय  ने  भी  ऐसे  कानूनों  में  कुछ  परिवर्तनों  की  सिफारिश

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  मुद्दे  को कब  तक  अंतिम  रूप  देने  का

 विचार

 अ्रम  और  रोजगार  मंत्री  (  श्री  चन्द्रशेखर  से

 राष्ट्रीय  महिला  आयोग  ने  महिलाओं  को  कानूनी  समानता

 प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  महिलाओं  से  संबंधित  श्रम  कानूनों  और
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 विभिन्न  अन्य  कानूनों  के  संबंध  में  सिफारिशें  की  इसके  प्रत्युत्तर
 में  महिला  और  बाल  श्रम  विभाग  ने  इन  सिफारिशों  की  जांच  करने

 के  उद्देश्य  से  वर्ष  2000  में  एक  कृतक  बल  का  गठन  किया

 विभिन्न  श्रम  कानूनों  में  संशोधन  हेतु  कृतक  बल  के  विचार  निम्नानुसार

 1.  कर्मकार  प्रतिकर  1923:

 इस  अधिनियम  के  शीर्षक  को  नामतः

 कामगार  प्रतिकर  अधिनियम  बनाया  जाना

 महिला  कामगार  को  इच्छानुसार  महिला  प्रैक्टिशनर  द्वारा

 निःशुल्क  चिकित्सा  जांच  का  प्रावधान

 2.  बाल  श्रम  और  1986:

 बाल  श्रम  तकनीकी  सलाहकार  समिति  में  50  गअ्तिशत

 महिला  सदस्यों  का  प्रावधान

 धारा  13  में  बाल  श्रम  शिक्षा  को  शामिल

 11  वर्ष  की  आयु  से  कम  किसी  बच्चे  को  किसी

 प्रतिष्ठान/व्यवसाय/प्रक्रिया  में  नहीं  नियोजित  किया  जाना

 यहां  तक  कि  वहां  भी  जहां  14  वर्ष  तक  की

 आयु  के  बच्चों  को  विनियमित  दशाओं  के  अंतर्गत  कार्य

 करने  की  अनुमति  दी  जाती

 इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  2000  रुपये  के  न्यूनतम  दंड

 का  प्रावधान

 एकत्र  किये  गये  जुमनि  का  उपयोग  बाल  श्रमिकों  की

 शिक्षा  पर  किया

 3.  बंधित  श्रम  प्रणाली  1976:

 इस  अधिनियम
 के  अंतर्गत  सतर्कता  समितियों  में  और

 अधिक  महिलाओं  के  प्रतिनिधित्व  का  प्रावधान

 मुक्त  कराई  गई  महिला  श्रमिकों  को  पर्याप्त  ऋण  की

 व्यवस्था  हेतु  महिला  एजेंसियों  क ेसहयोग  और  सहभागिता

 लेने  का  प्रावधान

 सतर्कता  समितियां  बंधुआ  श्रमिकों  के  बारे  में  लैंगिक

 और  भिन्‍न  आयु  वाले  आंकड़ों  को  संकलित

 इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  जुमनिे  में

 अन्य  लगाए  गए  जुमनि  की  परमिट

 आदि  को  रद्द  करने  अथवा  निलंबित  करने  के  लिए
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 सिद्धदोष  व्यक्तियों  की चल/अचल  सम्पत्तियों  को  जब्त

 करने  का  प्रावधान

 बसूले  गये  जुर्माने  का  मुक्त  कराये  गये  बंधुआ  श्रमिकों
 के  पुनर्वास  के  लिए  उपयोग

 4.  ठेका  श्रम  और  1970:

 महिलाओं  के  हित  का  ध्यान  रखने  के  लिए  केन्द्रीय
 बोर्ड  में  डीडब्ल्यूसीडी  के  प्रतिनिधित्व  का  प्रावधान

 केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  और  राज्य  सलाहकार  बोर्ड  में

 आधे  सदस्य  महिलाओं  में  से  किये  जाने  का
 प्रावधान

 महिलाओं  के  लिए  अलग  से  आराम  कक्षों  और  शौचालयों

 का  प्रावधान

 5.  अंतर्राज्यिक  महिला  कामगार  और  सेवा  शर्तों  का

 1979:

 इस  अधिनियम  के  शीर्षक  को

 अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कामगार  अधिनियम  रखा  जाना

 महिला  अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कामगारों  को  प्रसूति  अवकाश

 प्रदान  करने  और  उनके  बच्चों  के  लिए  शिशु  सदनों  की

 व्यवस्था

 6.  समान  पारिश्रमिक  1976:

 दावों/शिकायतों  का  निर्णय  करने  के  लिए  50  प्रतिशत

 महिला  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  व्यवस्था

 रिकार्डों  का रख-रखाव  न  करने  के  लिए  दंड  में

 7.  मजदूरी  संदाय  1936:

 नियोजित  व्यक्ति  अपने  परिवार  के  सदस्य  के  अलावा

 किसी  अन्य  व्यक्ति  के  पक्ष  में  नामांकन  नहीं
 परिवार  की  परिभाषा  को  भी  इस  अधिनियम  की  धारा

 2  में  भी  शामिल  किया  जाना

 मजदूरी  स्तरों  में  समुचित  संशोधन  करना  जिस  पर  यह

 अधिनियम  लागू  होता

 देश  में  चालू  आय  स्तर  के  परिप्रेक्ष  के  अंतर्गत  निर्धारित

 जुर्माने  में  संशोधन  किया  जाना
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 8.  बागान  श्रम  1951:

 वर्ष  की  आयु  से  कम  किसी  बच्चे  को  इस
 अधिनियम  के  अंतर्गत  आने  वाले  बागानों  में  कार्य  करने

 की  अनुमति  नहीं

 शिशु  सदनों  की  सुविधाओं  का

 अधिक  संख्या  में  महिला  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  की

 एक  तिहाई  कल्याण  अधिकारी  होनी

 14  वर्ष  से  कम  की  आयु  के  बच्चों  के  लिए

 शिक्षा  सुविधा

 9.  न्यूनतम  मजदूरी  1948:

 10.

 इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  10  प्रतिशत  महिला  निरीक्षकों

 की  नियुक्ति  का  प्रावधान  चिकित्सकों/शिक्षकों/

 पंचायत  सदस्यों  को  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  निरीक्षक

 बनाया  जाना
 ॥

 कारखाना  1948:

 गतिशील  मशीनों  की  सफाई  लुब्रीकेटिंग  करने

 और  समायोजन  करने  में  महिलाओं  और  युवाओं  के

 कार्य  पर  प्रतिबंध

 महिलाओं  के  लिए  अलग  से  लंच  रूम  और  रेस्ट  रूम

 की  व्यवस्था

 कारखानों  में  शिशु  सदन  की

 कारखानों  में  रात्रि  की  पाली  में  कार्य  करने  हेतु  महिलाओं

 को  अनुमति  प्रदान

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948:

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  अंतर्गत  कर्मचारियों

 को  उन  सभी  प्रतिष्ठानों  में  जो  प्रसूति  प्रसुविधा

 1961  द्वारा  कवर  होते  लाभ  प्रदान  करने

 के  लिए  इस  अधिनियम  में  संशोधन

 केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  और  राज्य  सलाहकार  बोर्ड  में

 आधी  संख्या  महिला  सदस्यों  के  लिए  प्रावधान

 महिलाओं  के  लिए  अलग  से  आराम  कक्षों  और  शौचालयों

 का  प्रावधान

 12.  प्रसूति  प्रसुविधा  1961:

 प्रसूति  प्रसुविधा  1961  के  अंतर्गत  केन्द्र
 सरकार  के  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  विभिन्‍न  प्रसूति
 लाभ  यथा  महिला  कर्मकारों  को  135  दिनों  की  प्रसूति
 छुट्टी  वेतन  के  और  पुरुष  कर्मकारों  के

 लिए  15  दिनों  का  पैतृक  अवकाश  का  प्रावधान

 कृतक  बल  कौ  रिपोर्ट  के  आधार  सरकार  कुछ  कानूनों  में

 संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  इसके  ब्यौरे  निम्नानुसार

 1.  कर्मकार  प्रतिकर  1923:  मंत्रालय  इस
 अधिनियम  के  शीर्षक  को  उभयलिंगीय  बनाने  हेतु  बदल
 कर  कामगार  प्रतिकर  अधिनियम  करने  पर  सहमत  हो
 गया

 2.  बाल  श्रम  और  1986:

 मंत्रालय  बाल  श्रम  सलाहकार  समितियों  में  महिलाओं

 की  33  प्रतिशत  सीटों  का  प्रावधान  करने  और  बाल

 श्रम  तथा  1986  की

 धारा  13  में  बाल  श्रम  शिक्षा  को  शामिल  करने  हेतु  इस
 अधिनियम  में  संशोधन  करने  को  सहमत  हो  गया

 3.  अंतर्राज्यिक  प्रवासी  कर्मकार  और  सेवा  शर्तों

 का  विनियमन  1979:  मंत्रालय  इस
 अधिनियम  के  शीर्षक  को  उभयलिंगीय  बनाने  हेतु  बदल

 कर  अंतर्राज्यिक  प्रवासी  कामगार  करने  पर  सहमत  हो

 गया

 4.  कारखाना  1948:  जहां  तक  कारखानों  में

 रात्रि  की  पालियों  में  महिलाओं  को  कार्य  करने  की

 अनुमति  देने  का  संबंध  इसे  पहले  ही  मंत्रिमंडल

 द्वारा  अनुमोदित  किया  जा  चुका  है  और  विधेयक  को

 संसद  में  प्रस्तुत  कर  दिया  गया

 चूंकि  राज्य  सरकारें  श्रम  विधान  को  लागू  करने  के  लिए

 समुचित  प्राधिकरण  है  अतः  इन  अधिनियमों  में  संशोधन  हेतु  राज्य

 सरकारों  तथा  अन्य  पणधारियों  के  साथ  परामर्श  आवश्यक

 मंत्रालय  ने  इस  संबंध  में  कार्रवाई  शुरू  कर  दी

 अन्य  श्रम  कानूनों  के  संबंध  में  सिफारिशों  के  मामले

 मंत्रालय  ने  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  समितियों  और  बोडोँ

 में  महिलाओं  के  अधिक  प्रतिनिधित्व  और  जांच  अधिकारियों  और

 निरीक्षकों  के  रूप  में  अधिक  महिलाओं  की  तैनाती  हेतु  जहां  कहीं

 आवश्यक  प्रशासनिक  आदेश  जारी  कर  दिये
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 लौह  अयस्क  के  निर्यात/खनन  के  अधिकार

 1.  श्री  चंद्रकांत  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  कई  अंतर्राष्ट्रीय  इस्पात  कंपनियों  ने  देश  भर  में

 ग्रीनफोल्ड  परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  के  साथ  सरकार  से  संपर्क

 साधा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  विदेशी  कंपनियों  को  लौह
 अयस्क  के  खनन/निर्यात  अधिकार  देने  के  लिए  कोई  नीति  बनायी

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश  दास  ):
 मैसर्स  मित्तल  स्टील  कंपनी  नीदरलैंड्स  और  दक्षिण  कोरिया

 की  मैसर्स  पोहांग  स्टील  कंपनी  ने  ग्रीनफील्ड  इस्पात
 परियोजनाओं  स्थापित  करने  में  रुचि  दशते  हुए  झारखंड
 और  उड़ीसा  राज्य  सरकारों  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर

 किये

 और  खान  एवं  खनिज  और

 1957  की  धारा  5(1)  के  अंतर्गत
 *  कंपनी  1956  की  धारा  3  की  उपधारा  (1)  के  तहत

 भारत  में  पंजीकृत  किसी  भी  भारतीय  नागरिक  अथवा  कंपनी  को

 ही  खनिज  रियायत  दो  जा  सकती

 एनसीएलपी  के  अंतर्गत  परियोजना  संबंधी  प्रस्ताव

 2.  श्री  करुणाकर  क्या  भ्रम  और  रोजगार  मंत्री

 यह  जताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  के

 अंतर्गत  बाल  श्रम  शिक्षा  और  पुनर्वास  हेतु  कोई  परियोजना  संबंधी

 प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौसन  और  चालू  वर्ष  में  इस  परियोजना

 के  अंतर्गत  कितने  बाल  श्रमिकों  को  लाया  कितनी  केन्द्रीय

 सहायता  की  मांग  की  गई  है  और  मांग  के  प्रति  कितनी  सहायता

 दी  गई  और

 इस  वर्ष  प्रस्तावों  और  अनुदान  सहायता  की  स्वीकृति
 प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण
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 भ्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चंद्रशेखर
 और  कर्नाटक  राष्ट्रीय  बाल  श्रम

 परियोजना  स्कीम  के  अंतर्गत  बाल  श्रमिकों  को  शिक्षा  हेतु  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करती  रही  नर्वीं  योजना  में  कर्नाटक  के  5  जिले  अर्थात्‌
 बंगलौर  शहरी  राष्ट्रीय

 बाल  श्रम  परियोजना  स्कीम  के  अंतर्गत  योजना  के  दौरान
 12  और  जिले  अर्थात्‌

 बगलकोट  राष्ट्रीय
 बाल  श्रम  परियोजना  स्कीम  में  शामिल  कर  लिये  गये

 उन  जिलों  के  लिए  निधियां  आबंटित  की  जाती

 जिनका  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना  स्कीम  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 चयन  किया  जाता  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार

 इस  स्कीम  के  अंतर्गत  पांच  पुराने  जिलों  के  अतिरिक्त  पांच  नये

 जिलों  अर्थात्‌  कोप्पल  तथा  कोलार

 के  लिए  निधियां  संस्वीकृत  को  गयी  इन  जिलों  में  16,800
 बच्चों  को  एनसीएलपी  स्कीम  के  दायरे  में  लाया  जा  रहा
 कर्नाटक  राज्य  के  लिए  एनसीएलपी  स्कीमों  के  अंतर्गत  संस्वीकृत
 निधियों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  निम्नानुसार

 वर्ष  धनराशि

 2003-04  2,87  ,80,259

 2004-05  3,31,01,388  ,388

 2005-06  2,73,43,400

 2006-07  (20.7.2006  32,34,600

 एनसीएलपी  स्कीम  के  अंतर्गत  नए  जिलों  को  बाल

 श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  बिशेष  स्कूलों  की  स्थापना  हेतु  राज्य

 सरकार  के  अनुमोदन  के  साथ  जिलों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार

 पर  अनुदान  प्रदान  किया  जाता  विद्यमान  राष्ट्रीय  बाल  श्रम

 परियोजनाओं  के  अंतर्गत  आवश्यक  दस्तावेजों  अर्थात्‌  त्रैमासिक  प्रगति

 रिपोर्टों  को  समय  पर  प्रस्तुत  करने  के  अध्यधीन  अनुदान  प्रदान

 किया  जाता  कर्नाटक  राज्य  से  प्राप्त  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजना

 के  चिन्हित  जिलों  के  पूर्ण  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में

 कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ

 प्रदूषित  पानी  में  सब्जियां  उगाना

 3.  श्री  अविनाश  राय  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः
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 क्‍या  प्रदूषित  पानी  में  उगाई  जा  रही  सब्जियों  से  आम
 आदमी  का  स्वास्थ्य  प्रभावित  हो  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा
 इसे  रोकने  हेतु  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 सरकार  ने  अपर  कृषि  मंत्रालय  को  अध्यक्षता  में

 एक  अंतरमंत्रालयी  समिति  का  गठन  किया  है  ताकि  (1)  सिंचाई
 उद्देश्यों  के  लिए  गैर  उपचारित  सीवेज  पानी  से  कृषि  कार्य
 में  कीटनाशियों  के  अत्यधिक  प्रयोग  से  बचने  और  कृषि  जिन्सों  के

 उपचार  में  खतरनाक  रसायनों  का  (2)
 दिल्ली  में  सब्जियों  के  भारी  धातु  का  से  संबंधित  मामलों
 की  जांच  को  जा  इसके  सीएसआईआर
 और  राज्य  कृषि  कई  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  संगठन

 जैसे-केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  जल  निगम  भी  उपरोक्त  मुद्दों  पर
 काम  कर  रहे  हैं  और  इन  पर  ध्यान  दे  रहे  गंगा  कार्य  योजना
 के  दूसरे  चरण  को  प्रदूषित  जल  के  उपचार  हेतु  स्वीकृत  किया  गया

 अहापुत्र  नदी  घाटी  प्राधिकरण  की  स्थापना

 4.  श्री  मणी  कुमार  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तेनासी  घाटी  प्राधिकरण  की  तर्ज
 पर  एक  स्वायत्त  ब्रह्मपुत्र  नदी  घाटी  प्राधिकरण  गठित  करने  का
 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  अभी  तक  इस  दिशा  में  क्‍या

 कदम  उठाये  गये

 जल  संसाधन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज्ञ  )  और

 एक  पूर्ण  स्वायत्त  संगठन  कौ  स्थापना  के  लिए  पूर्वोत्तर  जल

 संसाधन  प्राधिकरण  के  वास्ते  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया

 सरसों  के  बीज  की  खरीद

 5.  श्री  रघुवीर  सिंह  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः
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 क्‍या  सरकार  द्वारा  राजस्थान  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 पर  सरसों  के  बीजों  की  खरीद  की  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  मौसम
 में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  राज्य  में  किसानों  को  एमएसपी  पर  खरीदे  गये
 सरसों  के  बीजों  का  भुगतान  काफी  विलम्ब  से  किया  गया

 यदि  तो  खरीद  और  भुगतान  की  तारीख  के  बीच

 न्यूनतम  और  अधिकतम  फासले  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किसानों  को  समर्थन  मूल्य  पर

 खरीदी  गई  फसल  का  भुगतान  एक  सप्ताह  के  भीतर  करने  की  कोई
 योजना  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया ):  जी

 अधिप्राप्ति  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  हैः

 वर्ष  मात्रा  लाख  एमटी  में

 2006  13.45

 2005  14.03

 2004  0.18

 2003  शून्य

 से  भारत  सरकार  ने  सरकारी  गारन्टी  के  माध्यम

 से  वाणिज्यिक  बैंकों  से  4000  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है

 और  सरसों  बीज  की  खरीद  और  रबी  200  के  दौरान  किसानों  को

 भुगतान  के  लिए  नेफेड  को  आश्वासन  पत्र  जारी  किये  नेफेड

 ने  3797.13  करोड़  रुपये  की  राशि  पहले  ही  निर्मुक्त  कर  दी  है

 जिसमें  से  राजस्थान  में  को  भुगतान  के  लिए  2350  करोड़
 रुपये  निर्मुक्त  किये  गये  भंडार  की  खरीद  से  एक

 सप्ताह  के  भीतर  किसानों  को  भुगतान  कर  दिया  जाता

 भारी  अधिप्राप्ति  कार्यों  के  कारण  किसानों  को  भुगतान  करने  में

 औसतन  लगभग  तीन  सप्ताह  का  समय  लगा
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 खनन  कामगारों  का  कल्याण

 6.  श्री  अनन्त  क्‍या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  देश  में  विशेषकर  उड़ीसा  में  विभिन्न  खानों  और
 खनन  उद्योग  में  कार्यरत  कामगार  मूलभूत  सुविधाओं  से  वंचित
 और

 यदि  तो  इन  कामगारों  को  समुचित  स्वास्थ्य

 सुरक्षित  पेयजल  आपूर्ति  और  अन्य  मूलभूत  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराना  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए
 जाने  का  विचार

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अंद्रशेखर

 साह ू):  और  श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  उड़ीसा  सहित

 पूरे  देश  में  खान  कामगारों  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  लिए

 2003-04

 स्वास्थ्य  व्यय  190.03

 लाभान्वित  उपलब्ध  नहीं

 शिक्षा  व्यय  95.71

 लाभान्वित  उपलब्ध  नहीं

 आवास  व्यय  56.08

 लाभान्वित  उपलब्ध  नहीं

 उपक्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  कार्यालयों  की  स्थापना

 7.  श्री  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कन्याकुमारी  जिले  में  एक  उपफक्षेत्रीय  भविष्य  निधि

 आयुक्त  कार्यालय  को  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  नागरकोइल  स्थित  वर्तमान  भविष्य  निधि  निरीक्षालय

 का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  एक  उपफक्षेत्रीय  भविष्य  निधि  कार्यालय  बनाने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 मनोरंजन  और  जलापूर्ति  के  क्षेत्र  में  लौह
 अयस्क  मैगनीज  अयस्क  खान  और  क्रोम  अयस्क  खान  श्रम
 कल्याण  चूना  पत्थर  और  डोलोइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि
 तथा  माइका  खान  श्रम  कल्याण  निधि  के  अंतर्गत  कल्याण  योजनाएं
 चलाता  रहा  खान  कामगार  जिनकी  मासिक  मजदूरी  10,000
 प्रतिमाह  से  अधिक  नहीं  है  इन  योजनाओं  के  अंतर्गत  लाभ  प्राप्त
 करने  के  पात्र  उड़ीसा  में  पात्रता  प्राप्त  खान  कामगारों
 और  उनके  परिवारों  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  देखरेख  की  पूर्ति  करने
 के  लिए  एक  50  बिस्तरों  वाला  अस्पताल  स्थित  इसके  अलावा
 खान  कामगारों  के  लिए  उड़ीसा  में  श्रम  कल्याण  संगठन  द्वारा  कुछ
 स्थिर-सह-सचल  औषधालय  भी  चलाये  जा  रहे  विशेषज्ञता  वाले
 उपचारी  के  लिए  जैसे  कैंसर  रोग  के  मरीजों  को
 मान्यताप्राप्त  विशेषज्ञता  वाले  अस्पतालों  में  भेजा  जाता  है  और
 कतिपय  सोमा  तक  उपचार  में  हुए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  की  जाती

 उपर्युक्त  कल्याण  निधियों  के  अंतर्गत  खान  कामगारों  के  लिए
 शिक्षा  और  आवास  के  अंतर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  लाभान्वितों
 की  कुल  संख्या  और  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार

 के  आंकड़े  लाख  रुपये  में  दिये  गये

 2004-05  2005-06

 212.30  217.58

 168730  157818

 98.07  102.63

 8629  8748

 35.10  41.72

 237  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चंद्रशेखर

 साह ू):  से  जी  नागरकोइल  और  कन्याकुमारी  जिलों

 को  शामिल  करते  हुए  नागरकोइल  में  उपक्षेत्रीय  कार्यालय

 खोलने  का  प्रस्ताव  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  विचाराधीन

 है  और  इसे  कार्यकारी  केन्द्रीय  न्यासी

 भविष्य  निधि  के  समक्ष  इसकी  आगामी  बैठक  में  रखा

 योजनाओं  के  विकास  हेतु  धनराशि

 8.  श्री  धनुषकोड़ी  क्या  कृषि  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  और  चालू  वित्त  वर्ष  के
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 दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पशुपालन  और  डेरी  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 उद्योग  के  विकास  हेतु  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल
 आबंटित  और  जारी  की  गई  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  भूरिया  ):  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 I.  बागवानी  समेत  कृषि

 कृषि  में  बृहद  प्रबंधन  संबंधी  योजना

 लाख

 राज्य  का  नाम  आवंटन  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति
 2003-04.  2003-04.  2004-05.  2004-05.  2005-06.  2005-06...  2006-07  2006-07

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1.  आंध्र  प्रदेश  3400.00  3800.00  3600.00  4702.31  3300.00  770.69  4210.00  1203.50

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  400.00  ३3728.  500.00  1214.15  1420.00  1420.00  2200.00  880.00

 3.  असम  700.00  35000  800.00  166193  1720.00  860.00  2000.00  800.00

 4...  बिहार  1800.00  900.00  1800.00  178651  1700.00  850.00  2170.00  1085.00

 5.  झारखंड  1200.00  1200.00  1400.00  2458.75  1300.00  906.00  1660.00  830,00

 6.  गोवा  200.00  131.04  200.00  28053.  200.00  33259.  260.00  23750

 7.  गुजरात  2300.00  1150.00  2300.00  5305.61  2200.00  4850.00  2810.00  454.00

 8.  हरियाणा  1600.00  1662.00  1600.00  181368  1600.00  1460.00  2040.00  1350.00

 9...  हिमाचल  प्रदेश  1600.00  1585.15  1600.00  1600.00  1600.00  1700.00  2040.00  1350.00

 10.  जम्मू-कश्मीर  1600.00  1680.00  1600.00  2285.38  3000.00  2250.00  4000.00  2000.00

 11...  कर्नाटक  5500.00  5580.00  5700.00  4700.00  4702.58  5990.00  2995,00

 12.  केरल  2900.00  2348.00  2900.00  4583.19  2400.00  5950.00  3060.00  0.00

 13.  मध्य  प्रदेश  4400.00  4400.00  4500.00  7224.76  3900.00  2550.00  4980.00  2490.00

 4.  छत्तीसगढ़  1400.00  1600.00  1800.00  5359.23  1800.00  2775.00  2300.00  692.00

 15.  महाराष्ट्र  8000.00  8400.00  8200,.00  1722559  6850.00  10328.01  8730.00  4365.00

 16.  मणिपुर  600.00  300.00  700.00  1146.16  1600.00  178540  2200.00  880.00

 7.  मिजोरम  800.00  820.00  700.00  182164  1800.00  1950.00  2500.00  1000.00

 18.  मेघालय  600.00  42725...  900.00  1223.18  1600.00  800.00  1800.00  720.00

 19.  नागालैंड  800.00  880.00  900.00  1768.00  1800.00  1800.00  2500.00  10000.00



 59  प्रश्नों  के  24  2006  लिखित  60

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 20...  उड़ीसा  2300.00  1967.31  2300.00  4036.54  2000.00  2300.00  2550.00  1275.00

 21...  पंजाब  1500.00  0.00  1500.00  996.54  1100.00  0.00  000  0.00

 22...  राजस्थान  6700.00  6571.19  6800.00  1195530  5800.00  6255.00  7390.00  4368.00

 23...  सिक्किम  500.00  50000  600.00  86180  1422.00  1422.00  1900.00  760.00

 24...  तमिलनाडु  4200.00  4275.00  4300.00  5137.01  3600.00  3670.00  4590.00  303750

 25.  त्रिपुरा  800.00  7534  800.00  1699.91  1700.00  1861.56  2000.00  800.00

 26...  उत्तर  प्रदेश  6800.00  7375.00  7000.00  888847  5800.00  7423.23  7400.00  3700.00

 27...  उत्तरांचल  1400.00  1600.00  1600.00  2361.06  1700.00  7887.  2170.00  1436.00

 28...  पश्चिम  बंगाल  2400.00  1920.00  2400.00  3152465  2500.00  2500.00  3190.00  1595.00

 कुल  66400.00  62454.56...  69000.00  11442252  70112.00  82196.93  88640.00  41303.50

 कपास  प्रौद्योगिकी  मिशन

 लाख

 राज्य  का  नाम  आवंटन  निर्मक्ति  आवंटन  निर्मक्ति  आयंटन  निर्मुक्त  निर्मुक्ति
 2003-04.  2003-04.  2004-05...  2004-05...  2005-06  2005-06  2006-07.  2006-07

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1.  आंध्र  प्रदेश  385.00  23833  62362...  571.16  440.00  57052.  1320.00  660.00

 2...  गुजरात  425.00  4928...  750.00  77304  750.00  812.42  1200.00  .  600.00

 3.  हरियाणा  22500  15961  225.0.  11250  280.00  27043.  300.00  150.00

 4...  कनटिक  385.00  38644.  486.03  47858...  500.00  500.00  560.00  .  280.00

 5.  मध्य  प्रदेश  32500  21367  6059.  483.28  40000  30235  45000.  226.00

 6.  महाराष्ट्र  645.00  77903.  784.79  786.00  763.00  1000.00  500.00

 7.  उड़ीसा  145.00  93.80  80.00  40.00  78.00  78.97  125.00  6250

 8...  पंजाब  5.00  0.00  1.00  0.00  1.00  0.00  10.00  0.00

 9...  राजस्थान  275.00  26561  71921  23125  .  500.00  39287.  580.00  290.00

 10.  तमिलनाडु  225.00  288.98...  33941.  342.4..  350,00.  33845.  245.00._  12250

 11.  त्रिपुरा  15.00  12.88  25.00  22,00  50.00  15.00  200.00  10.00



 61  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  उत्तर  62

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 12.  उत्तर  प्रदेश  130.00  92.92  80.00  40.00  65.00  35.00  80.00  40.00

 123.  पश्चिम  बंगाल  45.00  25.58  50.00  38.59  75.00  92  77  80.00  0.00

 14...  विविध  200.00  250.00  90.00

 कुल  3230.00  2976.13  47765.  3904.78  4475,00.  4171.78  6400.00  2941.00

 मक्का  और  आयलपाम  संबंधी  योजनाएं

 लाख

 राष्ट्रीय  दलहन  विकास  दलहन  उत्पादन  त्वस्ति  मक्का  विकास  आवलपाम  विकास

 परियोजना  कार्यक्रम  कार्यक्रम  कार्वक्रम

 एस  झा  का  या  आज

 2003-04  2003-04  2003-04  2003-04  2003-04  2003-04  2003-04  2003-04

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1.  आंध्र  प्रदेश  69.00  69.00.  1218.00  1218.00  5.00  5.00...  350.00  72.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  15.00  15.00  21.00  21.00  15.95  15.95  0.00  0.00

 3.  असम  50.00  50.00  104.00  104.00  444  444  2.00  2.00

 4...  बिहार  9.00  9.00  27.00  28.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 5.  झारखंड  9.00  9.00  9.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 6.  गोवा  1.00  1.00  3.00  3.00  0.00  0.00  10.00  8.00

 7...  गुजरात  42.00  42.00...  732.00  732.00  2.00  2.00  50.00  50.00

 8.  हरियाणा  61.00  61.00  178.00  178.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 9...  हिमाचल  प्रदेश  4.00  4.00  10.00  10.00  47.27  47.27  0.00  0.00

 10.  जम्मू-कश्मीर  4.00  4.00  12.00  12.00  5.00  5.00  0.00  0.00

 1.  कर्नाटक  11700  17.00.  522.00  .  522.00  4.00  4.00  80.00...  120.00

 12.  केरल  3.00  ३3.00  9.00  9.00  0.00  0.00  6.00  5.00

 13.  मध्य  प्रदेश  336.00  336.00  1060.00  1060.00  20.62  20.62  0.00  0.00

 14.  छत्तीसगढ़  42.00  42.00  46.00  46.00  10.07  10.07  0.00  0.00

 15.  महाराष्ट्र  212.00  212.00  642.00  .  642.00  15.13  15.13  0.00  0.00

 16.  मणिपुर  20.00  20.00  72.00  72.00  22.30  22.30  0.00  0.00



 63  प्रश्नों  के  -24  2006  लिखित  64

 ब्न्के  Ne  w  हा  छा  an  ध्  60  0  हा

 17...  मिजोरम  25.00  25.00  79.00  79.00  2989  29.89  0.00  0.00

 18...  मेघालय  15.00  15.00  24.00  24.00  4.30  4.30  0.00  0.00

 19.  नागालैंड  35.00  35.00  90.00  90.00  4.30  4.30  0.00  0.00

 20...  उड़ीसा  33.00  33.00  205.00  205.00  0.00  0.00  6.00  5.00

 21.  पंजाब  9.00  9.00  30.00  30.00  0.00  0.00  0.00  9.00

 22...  राजस्थान  269.00  269.00  869.00  869.00  5031  50.31  0.00  0.00

 23.  सिक्किम  10.00  10.00  50.0...  50.00  ३.00  3.00  0.00  0.00

 24...  तमिलनाडु  69.00  69.00  347.00  347.00  15.75  15.75  75  90.00  120.00

 25.  त्रिपुरा  30.00  30.00  60.00  60.00  15.82  15.82  8.00  8.00

 26...  उत्तर  प्रदेश  172.00  172.00 =  298.00.  29750  51.20  51.20  0.00  0.00

 27...  उत्तरांचल  13.00  13.00  18.00  18.00  10.65  10.65  0.00  0.00

 28...  पश्चिम  बंगाल  21.00  21.00  131.00  130.50  0.00  0.00  0.00  0.00

 *पहले  चल  रही  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  त्वरित  मक्का  विकास  कार्यक्रम  तथा  आयलपाम
 विकास  कार्यक्रम  संबंधी  चार  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  एक  में  मिलाकर  1  2004  से  समेकित  आयलपाम  एवं  मक्का  योजना

 का  क्रियान्ययन  किया  जा  रहा

 समेकित  आयलपाम  और  मक्का  योजना

 लाख

 राज्य  का  नाम  आवंटन  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति

 2004-05  2004-05  2005-06  2005-06  2006-07  2006-07

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  3543,00  3559.97  2650.00  4816.50  2750.00  .  1375.00

 2.  असम  8.00  4.00  15.00  3.00  30.00  0.00

 3.  बिहार  290.00  145.00  490.00  245.00  490.00  0.00

 4.  गोवा  20.00  10.00  33.00  16.50  33.00  0.00

 5.  गुजरात  1883.00  .00  1883.00  1850.00  1850.00  1950.00  0.00

 6.  हरियाणा  559.00  497.00  350.00.  434.00  375.00  187.50

 7.  हिमाचल  प्रदेश  40.00  40.00  ७7.0०  75.50  75.00  3750

 8.  जम्मू-कश्मीर  170.00  85.00  285.00  142.50  302.00  0.00



 65  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  उत्तर  66

 9...  कर्नाटक  2155.00  2155.00  1800.00  1800.00  1900.00  950.00

 10.  केरल  10.00  5.00  15.00  750  15.00  0.00

 11...  मध्य  प्रदेश  2925.00  2925.00  2400.00  2400.00  2500.00  1250.00

 12.  छत्तीसगढ़  625.00  625.00  400.00  400.00  425.00  212.50

 13...  महाराष्ट्र  1040.00  1040.00  1750.00  2739.00  1850.00  0.00

 14...  मिजोरम  107.00  107.00  90.00  9.00  180.00  90.00

 15.  उड़ीसा  455.00  455.00  500.00  500.00  525.00  262.50

 1%.  पंजाब  105.00  52.50  175.00  8750  175.00  0.00

 17...  राजस्थान  2000.00  2000.00  2350.00  2840.00  2450.00  1225.00

 18.  तमिलनाडु  990.00  990.00  1245.00  1245.00  1345.00  431.00

 19.  त्रिपुरा  10.00  5.00  20.00  7.00  40.00  0.0

 20...  उत्तर  प्रदेश  785.00  785.00  1065.00  1065.00  1115.00  557.50

 21...  पश्चिम  बंगाल  260.00  260.00  450.00  450.00  475.00  27350

 कुल  17980.00  17628  .47  18000.00  21214.00  19000.00  6816.00

 *पहले  चल  रही  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  त्वरित  मक्का  विकास  कार्यक्रम  तथा  आयलपाम
 विकास  कार्यक्रम  संबंधी  चार  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  एक  में  मिलाकर  2004  से  समेकित  आयलपाम  एवं  मक्का  योजना

 का  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा

 डा  सिक्किम  समेत  उत्तर  पूर्वी  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  व  कश्मीर  में  समेकित  बागवानी

 विकास  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिशन

 लाख

 .  राज्य  का  नाम  आवंटन  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति  निर्मुक्ति
 2003-04...  2003-04.  2004-05.  2004-05.  2005-06  2005-06.  2006-07  2006-07

 2  3  4  5  6  7  8  9  10

 त  आंध्र  प्रदेश  1220.00  1220.00  164555  164555  1300.00  1300.00  1400.00  210.00

 2.  असम  1400.00  1400.00  1425.00  871.00  1300.00  1300.00  1400.00  210.00

 3.  मणिपुर  638.00  638.00  1286.25  128625  1500.00  1500.00  1700.00  255.00

 4  मिजोरम  1089.00  1089.00  1801.10  1801.10  1800.00  1800.00  2000.00  1000.00

 1395.99  1395.99  1700.00  1700.00  2000.00  300.00 फ्  पी  रथ  |  न्धि  ~N  8  0  ७  4  8



 67  ग्रश्नों  के  24  2006  लिखित  68

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 6.  नागालैंड  1256.00  1256.00  146730  1875.00  1700.00  1700.00  2000.00  300.00

 7.  सिक्किम  1000.00  1000.00  1150.00  1150.00  1800.00  1800.00  1800.00  270.00

 8.  त्रिपुरा  900.00  900.00  11130  111130  1500.00  1500.00  1400.00  560.00

 9...  उत्तरांचल  564.72.  56472  1300.00  975.00  1100.00  1100.00  4000.00  2000.00

 10.  हिमाचल  प्रदेश  650.00  650.00  1300.00  1300.00  1100.00  1100.00  4000.00  2000.00

 11.  ज़्म्मू  व  कश्मीर  650.00  650.00  1233.00  1233.00  1550.00  1550.00  3500.00  225.00

 राष्ट्रीय  बागवानी  मिशन
 रुपये

 क्रसं  राज्य  का  नाम  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति

 2005-2006  2006-07  2006-07

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  4420.96  8000.00  1500.00

 2.  बिहार  3100.00  11500.00  0.00

 3.  छत्तीसगढ़  2367  83  11192.08  0.00

 4.  गुजरात  3239  28  12400.90  700,00

 5.  गोवा  315.20  335.30  200.00

 6.  हरियाणा  1050.00  3850.00  400.00

 7.  झारखंड  3030.00  0.00  0.00

 8.  कर्नाटक  4455.17  0.00  1000.00

 9.  केरल  3533.98  18767  85  0.00

 10.  मध्य  प्रदेश  2839  27  7427.10  0.00

 11,  महाराष्ट्र  8260  28  22730.11  1200.00

 12.  उड़ीसा  3611.91  8490.96  1200.00

 13.  पंजाब  2868  82  0.00  800.00

 14.  राजस्थान  2259.57  57  7164.17  1500.00

 15.  तमिलनाडु  389  67  18205  .89  2500.00

 16.  उत्तर  प्रदेश  5340.25  12398.11  0.00



 69  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  उत्तर  70

 1  2  3  4  5

 17.  पश्चिम  बंगाल  4035.31  9377  .00  1400.00

 18  दिल्ली  0.00  0.00  300.00

 कुल  58620.00  151839.47  .47  12700.00

 नई  योजना  2005-06  में  शुरू

 विस्तार  सुधार  के  लिए  राज्य  विस्तार  कार्यक्रमों  को  समर्थन

 राज्य  का  नाम  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्त

 2005-06  2006-07  2006-07

 1  2  3  4  ड़

 1.  आंध्र  प्रदेश  223.00  अस्थाई  आवंटन  है

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  73.00
 63.00  लाख  प्रति

 प्रखंड  जो  लगभग
 3

 असम  160.00  रुपए  7500.00  लाख

 4.  बिहार
 176.00  43.00

 5.  झारखंड  163.00

 6.  गुजरात
 116.00  60.00

 7.  गोवा  27.00

 8.  हरियाणा  123.00

 9.  हिमाचल  प्रदेश  122.00

 10.  जम्मू-कश्मीर  104.00

 11  कर्नाटक  180.00

 12  केरल  80.00

 13  मध्य  प्रदेश  297.00

 14  छत्तीसगढ़  125.00

 15.  महाराष्ट्र
 231.00

 16  मणिपुर
 59.00

 17.  मिजोरम
 49.50  33.60

 18  मेघालय
 14.00



 है|  प्रश्नों  के  24  2006  लिखित  72

 N  ््  ब्  4

 19  नागालैंड  61.00

 20  उड़ीसा  255.00

 पंजाब  159.00

 22.  राजस्थान  231.00

 23.  सिक्किम  39.00

 24.  तमिलनाडु  128.00  80.00

 25.  त्रिपुरा  22.00

 26.  उत्तर  प्रदेश  547.00

 27.  उत्तरांचल  149.00  41.00

 28.  पश्चिम  बंगाल  92.00  64.00

 कुल  4005.50  7500.00  ॥  321.60

 नई  में  शुरू

 लघु  सिंचाई

 रुपये

 राज्य  का  नाम  आवंटन  निर्मुक्ति  आवंटन  निर्मुक्ति

 2005-06  2005-06  2006-07  2006-07

 त  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  6129.22  22  6129.22  22  अभी  जारी  नहीं  हुई

 2.  अरुणाचल  प्रदेश

 3  असम

 4.  बिहार  4964  .20

 झारखंड

 6.  गुजरात  00

 7.  गोवा  24.27

 8.  हरियाणा

 9. हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर



 73  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  उत्तर  74

 त  2  3  4  5  6
 meee
 12.  केरल  3200.00  3200.00  अभी  जारी  नहीं  हुई
 13.  मध्य  प्रदेश  580  33  580.33  981.62

 14.  छत्तीसगढ़  2909  .75

 15.  महाराष्ट्र  4808  .06  4808  .06  5974.73

 16.  मणिपुर

 17.  मिजोरम

 18.  मेघालय

 19.  नागालैंड

 20.  उड़ीसा  708.52  .52

 पंजाब  566  566  602.91

 22.  राजस्थान  1048.00  .00  1048.00  3947  .53

 23.  सिक्किम

 24.  तमिलनाडु  4290  .96  4290.96

 25.  त्रिपुरा

 26.  उत्तर  प्रदेश  24  24

 27.  उत्तरांचल

 28.  पश्चिम  बंगाल

 नई  योजना  2005-06  में  शुरु

 पशुपालन  एवं  डेरी  विभाग

 वर्ष  2003-04  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत  निर्मुक्त  धनराशि

 लाख

 एव  का  जय  र्रोय यु  एसेंड्रे  एसेंको  उंकात  समेकित  फुऐगरेंढे  व्यावर्पक  दूर  ख॑ं  बूपइकरों
 एवं  पंप  आह  सिवम  के  इमब  होतविद्ासा  ग्ा
 प्रनन  जा  विस्म  फ्मों  के  तिर  सलोंढा  कि  ख़्यों  उ्मूला  नियत  आपनिकोकरण

 हेतु  प्ंइ्व  झ्े  खाता  कर्वक्रम

 है|  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 1.  आंध्र  प्रदेश  718.18  000  0.00  000  7.71  184.00  410.00  10.00  360  98.00  150.00  0.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.00  0.00  7450  0.00  3.9  45.0  1350  15.00  2.40  0.00  14.20  0.00

 3.  असम  0.00.  000  0.0.  000  0.00  50.0.  25.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 4...  बिहार  000...  0.00  0.00.  0.00  16.07  253.9  118.00  0.00  120  0.00  100.00  0.00
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  mW 12  13  14

 5.  झारखंड  0.00  0.00  0.0.  000  3.5  14158  65.00  1500  080  0.00  9991  0.00

 6.  गोवा  5871  0.00  0.0  000  540  8.00  6.00  1000  2.00.  0.00  000  0.00

 7...  गुजरात  40.00  0.00  2238  0.00  2929  24672  200.00  25.00  4.00  88.00  000.  0.00

 8...  हरियाणा  0.0.  000  000  000  1364  211.25  6500  20.00  9.00  116.00  000  0.00

 9...  हिमाचल  प्रदेश  100.00  200  2740  0.00  1785  67.6  32.00  20.0.  3.20  0.00  5075  0.00

 10.  जम्मू-कश्मीर  000.  0.00  85.00  0.00  2568  74.55  50.00  20.00  080  0.00  000  0.00

 11...  कनटिक  465.00  25.0  0.00  000  30.98  74.00  170.00  25.00  4.00  0.00  000.  0.00

 12...  केरल  22000.  0.00  0.00  0.00  29.00  80.00  205.00  20.00  750  4100  0.00.  0.00

 13.  मध्य  प्रदेश  ३60.00  0.00  4893  000  2034  6.00  150.00  25.00  2.00  000  0.00  0.00

 4.  छत्तीसगढ़  १8.00.  000  000  0.00  000  4633  46.00  1000  0.80  000  0.00  150.00

 15...  महाराष्ट्र  860.00  844  000  0.00  25.0.  920  285.00  25.00  28.84  12200  000.  0.00

 16...  मणिपुर  0.00  0.00  000  0.00  481  6465  14.00  15.00  240  0.00  000  0.00

 17...  मिजोरम  40.00  3953  5700.  50.00  1747  10105  747  1500  1860  000  000  000

 18...  मेघालय  6564...  000  0.00  0.00  6372  42.0  14.00  25.0  2.00.  000  50.00  0.00

 19.  नागालैंड  18200  2753  4250  0.00  247  17624  1000  15.00  1700  0.0  000  0.00

 20...  उड़ीसा  0.0.  0.00  15.00  0.00  2242  210.25  10500  20.00  320  0.0.  0.00  0.00

 21.  पंजाब  0.00  0.0  000  0.00  1125  32.00  85.0  15.00  2.00  126.00  0.00.  000

 22...  राजस्थन  0.00  40.0.  000  0.00  34.93  8757  140.00  25.00  15.00  0.0  000.  0.00

 सिक्किम  000.  000  4250  000  34  32.9  700  20.00  2.00  000  32480.  000

 24...  तमिलनाडु  0.00  0.0  000  0.00  2150  6360  13000  1000  2.00  1400  0.00  47.49

 25...  त्रिपुरा  95.00  5746  8250  000  5.9  15423  31.00  20.00  3.60  0.00  000  0.00

 26...  उत्तर  प्रदेश  0.00  000  0.00  0.00  33.16  414.15  400.00  2000  6.08  282.00  325.9  0.00

 27...  उत्तरांचल  275.00  0.00  0.00  0.00  0.00  11.06  40.00  1000  080  0.00  48300.  0.00

 28...  पश्चिम  बंगाल  000  0.00  0.00  000  23.00.  10540  191.00  45.00  12.00  000  000  0.00

 कुल  357753  199.96  497.71  50.00  415.25  327061  3049.9  520.00  158.82  887.00  1597.75  19749

 उपर्युक्त  योजनाओं  के  अंतर्गत  कोई  राज्यवार  आबंटन  नहीं  किया  जाता
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 वर्ष  2004-05  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत  निर्मुक्त  धनराशि

 लाख

 जथ  का  उप  स्ट्रोय  तथ्यो ंको  रंदरामत  सूद  समेदेश  खुस  तौर  वादसरिक  तु  हवं  लक  प्रढकों
 अ_्सं  दुलुयाात  कर्लेत्मा  उन  दोरैकिसा  सर

 0  5  4.  की  8 9 10  व  आओ  14
 9.१  क्रो  खासा  अंत  दा  खूदजकाप

 2  3  4  $  6  7  है  9  40.00  500  15000  0.00  3937  155.00

 2.  आंध्र  प्रदेश  85836  000  492  000  475  425.00  5040  40.0  500  0.00  0.00  3937  220.50

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  17950  99.00  000  000  475  4.00  5040  25.00  150  0.00  000  0.00  22050

 3.  असम  000  68355  000  000  3570  46500  0.00  20.00  100  0.00  000  802  0.00

 4,  बिहार  000  0.00  000  000  3570  4500  0090  000  0.00  000  000  0.00  000

 $.  झरखड  000  0.00  000  000  2099  950  63  1000  0.00  0.00  000  000  0.00

 6.  गोवा  0.0  68.00  000  5.50  950  2433  2000  500  000  000  000  000

 7.  गुजरात  27970  000  903  000  5043  34000  49337  2000  500  20000  000  000  0200

 8.  हरियाणा  454.00  0.00  0.00  0.00  2862  30.00  32786  35.00  650  20000  0.00  3842  0.00

 9,  हिमाचल  प्रदेश  27020.  5.0  25.00  6845  2649  30.00  7560  3250  5.0.  0.00  18079  3842.  0.00

 11.  जम्मू-कश्मीर  39429  0.00  20400.  0.00  46.97  55.00  20320  3250  000  0.00  000  000  000

 12.  कर्नाटक  39429.  950.  55.00  0.00  49  14000  0.00  4000  600  000  000  2000  0.00

 13.  केरल  66154  9000.  6400  4855  42.04  38500  0.00  35.00  8.00  58.00  5763  2000  0.00

 14.  मध्य  प्रदेश  100.00  0.00  64.00  0.00  4432  38500  17450  35.00  0.00  0.00  0.00  000  0.00

 15.  छत्तीसगढ़  0.00  25.00  0.00  000  4945  765.00  66565  35.00  0.00  000  000  0900  0.00

 16.  महाराष्ट्र  0.00.  4653  0.00  0.00  4945  76500  66565  35.00  2.00  000  0.00  40094  579.90

 17.  मणिपुर  0.00  000  0.00  700  29  14.00  16887  1000  8.00  000  000  000  000

 मिजोरम  0.00  000  4000  44.50.  23.33  18.12  2334  10.00  8.00  0.00  15000  00  0.00

 19,  मेघालय  0.0  000  40.0  000  10.00  1650  2334  10.00  60  000  7259  00...  0.00

 20.  नागालैंड  48500  0.00  25250  630  35.75  29500  33006  15.00  6.00  000  7259  3424  25.00

 20.  उड़ीसा  48500.  0.00  0.0.  0.00  3575  29500  33006  1500  250  0.00  0.00  17830  0.00

 22.  पंजाब  0.00  000  0.00  0.00  57.72  29000  20442  20.00  3250.  20000  000  17986  000

 22.  राजस्थान  000  2632  000  0.00  475  29000  20442  2000  3250.  000  5173  19.06  208.5

 23. सिक्किम 0.00 5265 000 5850 475 8.50 0.00 6.0 0.00 573 0.00
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1.  12  13  14...  15

 24  तमिलनाडु  20482...  0.00  9976  000  35.47  66000  30042  15.00  150  2000  55.45  2247.  47.19

 25  त्रिपुरा  १67  5000  000  000  2021  1700  4333  10.0  1000  0.00  0.00  000  90.00

 26...  उत्तर  प्रदेश  841.15  32766  0.00  000.  75.2  11000  26333  20.00.  6.00  52400  ३6482.  9644  26.16

 2...  उत्तांचल  8480...  000...  0.00.  000  0.7  2900  12471  10.00  10.00  0.00  58602.  000...  000

 28...  पश्चिम  बंगाल  353.10  0.00  8000.  50090  3039  645.00  कवआ  35.00  975:  0.00  4201  000.  0.00

 कुल  674152  1190.01  1437.05  52768  75239  6900.62  5367.41  53750.  155.00  1482.00  2559.18  2464.23  1413.73

 उपर्युक्त  योजनाओं  के  अंतर्गत  कोई  राज्यवार  आवंटन  नहीं  किया  जाता

 वर्ष  2005-06  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रयोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत  निर्मुक्त  धनराशि

 लाख

 ड्र्ड  सुख  ढ़ा  इम  राट्रीय  पतु  राज्य  राच्यें  पु  पहुंझी  हैं  wale  gue  4  59  आओ  0  aur
 शव  पेश  मर  रब  पहुसत  खबझ  कोष  लिन  wie  पका  ऐेमे  द  ऐे  उत्कटन
 ज़्का  अत  विकार  बहता  दा  सर्वेक्षण  सिए  गियंशण  अपसंगज

 फीकेसा  &  ।  डेलि  awe  ।  झा  हा  सुहडोकतर
 काका  ख़त

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  38874  1980  0.0  0.00  1985  10.00  18460  0.00  35.00  3.00  13000  135.00  6550

 2  अरुणाचल  प्रदेश  5000  000  13560  4439  350  400  4700  10065  35.0.  20.00  000  0.00  0.00

 3  असम  10000  000  000  000  73%  १900  47.0  0.00  20.00  000  000  000  8352

 4.  बिहार  0.00  000  16000  0.00  14.19  100  13300  19296  000  121  000  10000  000

 5  झरखड  0.00  000  000  000  602  4.00  44.0  5000  000  000  0.00  14389  0.00

 6  गोवा  000  000  000  000  4388  100  0200  1528  2500  000  000  000  9.48

 7  गुबरात  70325  15557  13600  0.00  6123  12.00  150.00  29300  30.00  5.00  8000  0.00  25125

 8  हरियाणा  18350  000  4000  0.00  15.00  3.00  13300  25600  3000  4.00  55.00  15383  23853

 9.  हिमाचल  प्रदेश  67807  10000  11756  13.00  1568  5.00  4400  8230  22.00  000  000  000  060

 10.  जम्मू-कश्मीर  0.00  5840  47.00  5981  1200  500  44.00  20000  2300  000  000  000  0.0

 11.  कर्नाटक  90720  100.00  0.00  000  कया  2000  1000  40000  38.0  700  000  000  5385

 12.  केरल  28488.  0.00  19168  0.00  46.0.  12.00  68.00  1500  1000  8.0.  6000  32944  36824

 13,  प्रदेश  19000  000  000  000  2498  500  15000  27548  1000  0.00  0.00  36921  193.98

 14.  छत्तीसगढ़  57000  000  14800  000  3.3  700  4400  53.59  1000  750  0.0  000  0.00
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 नाईहफएफकाीकक्‍+ऊ_.्् फ््््््््यय््््ख़खख़ख़ख़रखऱ्ऱ़्३़
 2  3  4  6  7  8  9  1  2  33  4

 eee .  र  रख
 15  महाराष्ट्र  000  000  0.00  6450  1482  500  150.00  70465  35.0.  000  0.00  50010  494.50

 16...  मणिपुर  0.00  000  4250  000  255  6.00  47.00  5833  10.00  1350  0.00  0.00.  0.00

 7  मिजोरम  8549  10000  240.00  0.00  2100  3.00  47.00  24368  2000  12.00  0.00  7429  2247

 18  मेघालय  120.08  0.00  85.00  000  235  500  47.00  8102  000  374  0.00  6500  0.00

 19  नागालैंड  21359  12050  30000  0.00  16.0:  10.00  47.00  34564  15.00  2076.  000  256.21  1397

 20...  उड़ीसा  400.00  0.00  0.00  000  12.0  11.00  69.00  22900  15.00  2000.  0.00  81768  271.12

 21.  पंजाब  700.0  12982  40.0.  1970  900  2.00  12500  000  15.00  650  7000  0.0  987.11

 22...  राजस्थान  49000  32.02  0.00  0.00  64.11  6.00  150.00  26.04  30.0  1750  0.00  32255  197.12

 23...  सिक्किम  12355  1000  4250.  000.  552.  5.00  46.00  50.86  20.00  0.0  0.00  3506  4728

 24...  तमिलनाडु  1253.00  2400.  0.00  0.00  2095  15.00  106.00  99900  3000  125  4000.  000  11350

 25...  त्रिपुरा  50.0.  4025...  000.  000  308  300  22.00  21982  0.00  0.00  000  0.00.  0.00

 26...  ठत्तर  प्रदेश  30000  37.03  ३4206  598.  5749  60.00  25400  1222.46  25.00  700  26000  16632  34149

 27...  उत्तांचल  44693  9000.  000  600.  कब  10347  0.0.  2.04  0.00  201.12  0.0

 28...  पश्चिम  बंगाल  80523.  40.00  120.00  12565  18.94  5.00.  68.00  4978  45.00  30.00.  0.00.  000  16236

 कुल  9003.51  1162.39  224260.  38692.  53888.  240.00  2421.14  7086.01  54800.  190.00  695.00  398825  302047

 उपर्युक्त  योजनाओं  के  अंतर्गत  कोई  राज्यवार  आवंटन  नहीं  किया  जाता

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत  निर्मुक्त  धनराशि

 लाख

 क्र  राज्य  का  कम  ज़ट्रोय पशु  राज्यों को  आहार  संकटपग्रस्त  पशुघन  पहुरेवों के  व्यवसायिक  खुर  एवं  मुंह  समेकित  स्वच्छ  दुः्घ
 एवं  भैंस  एवं  करता  पहशुघन  न्‍स्‍लों  बोमा  तियंत्ग  रेन्डरप्रेस्ट  इमत  पका  ऐेग  विकास  उत्पादन

 प्रन्‍नन  विकास  का  संरक्षण  लिए  रथों  हन्मूलग  विकास  निबंदण  परिवोबना  अवसंरचनाओं
 परियोयत  सहाक्त  को  परियोक्‍्त्र  कार्यक्रम  डा  सुदृहोकरण

 हि  3  4  $  6  7  8  9  0.00  0.00  0.00

 2  आंध्र  प्रदेश  0.00  0.00  0.0.  30500.  50.0  0.00  0.00  0.00  000  0.00

 2  अरुणाचल  प्रदेश  0.00  0.00  0.0  0.0.  50.0  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 3  असम  0.0  0.00  000...  78.00  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 4  बिहार  0.00  0.00  000...  80.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 5.

 झारखंड 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 eee

 6...  गोवा  0.00  0.00  000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 7...  गुजरात  0.00  0.00  000  22100  200.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 8...  हरिकणा  0:00  000  0.00...  8900  0.00  5.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 9...  हिमाचल  प्रदेश  0.00  0.00  0090...  23.00...  5000  0.00  0.00  0.00  000  0.00

 10...  जम्मू-कश्मीर  0.00  0.0.  5941  15.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 11...  कर्नेटक  0.00  0.00  0.00  000...  35000.  1040  5.00  0.00  0.00...  146.13

 12...  केरल  0.00  0.00  0.00...  33.0.  150.00  500  0.00  0.00  0.00...  133.66

 13...  मध्य  प्रदेश  0.00  0.00  0.0...  8200  0.00  5.0  0.00  0.00  0.00  0.00

 4. «=  छत्तीसगढ़  0.00  000  0.00  000.  10000  0.90  0.00  0.00  0.00  0.00

 15...  महाराष्ट्र  0.00  0.00  0.00.  24500.  23500...  1090  0.00  0.00  0.00...  20050

 16...  मणिपुर  0.00  0.00  000...  21200  0.00  0.00  000  0.00  0.00  0.00

 17...  मिजोरम  0.00  0.00  0.00  0.00.  10000  500  0.00  0.00  0.00  0.00

 18...  मेघालव  0.00  0.00  000  000...  50.00  5.00  000  0.00  000  0.00

 19...  नागालैंड  000  120.00  0.00.  11000  15000  10.00  000  0.00  0.00  0.00

 20...  उड़ीसा  ३9020  0.00  0.00  0.00  0.00  500  0.00  000...  10441  0.00

 21...  पंजाब  0.00  0.00  000...  25200  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 22...  राजस्थान  0.00  0.00  0.00...  25600  0.00  000  0.00  0.00  0.00  0.00

 23...  सिक्किम  0.00  0.00  000...  2100  0.00  0.00  000  0.00  0.00  0.00

 24...  तमिलनाइ  000  0.00  000.  1300...  200.00  ५5200  0.00.  12.0.  102.14  0.00

 25.  त्रिपुरा  0.00  0.00  000...  20.0  0.00  0200  000  0.00  0200  0.00

 26...  उक्त  प्रदेश  000  0.00  0.00...  4900  0.00  000  6.00  0.0  0.00...  727

 2...  उच्यंचल  0.00  0.00  0.00.  1700  100.00  0.00  0.00  0.00

 28...  पश्चिम  बंगाल  0.00  0.00  090  0.00.  25000  1000  10.00  0.00  0.00  0.00

 कुल  ३3020.  12000  5941  2400.00 गत  20  ७७  2७00  250  &90  29  0७७  2७75  का 65.0...  2100  1200  2075.  497.56

 उपर्चुक्द  योजनाओं  के  अंतर्गत  कोई  राज्यकर  आवंटन  नहीं  किया  जात
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 समुद्र  के  किनारों  पर  दीवार  का  निर्माण

 9.  श्रीमती  सती  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  द्वारा  समुद्री  अपर्दन  को  रोकने  के  लिए

 समुद्र  के  किनारों  पर  दीवारों  का  निर्माण  करने  हेतु  राज्यों  को
 सहायता  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार
 कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई

 क्‍या  दीवारों  के  निर्माण  द्वारा  अपर्दन  को  रोकने  का  यह
 वैज्ञानिक  तरीका  और

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
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 यदि  तो  समुद्री  अपर्दन  को  रोकने  का  अन्य
 प्रभावी  तरीका  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  (  सैफुद्दीन

 तमिलनाडु  सरकार  को  राज्य  में  समुद्री  कटाव  रोकने  के

 लिए  वर्ष  2003-04  के  दौरान  10.00  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  सहायता  मुहैया  कराई  गई  और  गंगा  बेसिन

 राज्यों  के  अलावा  अन्य  राज्यों  में  गंभीर  कयवरोधी  नामक

 स्कीम  के  तहत  तटीय  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भी  सहायता

 मुहैया  कराई  गई  वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  के

 दौरान  मुहैया  कराई  गई  राज्य-वार  सहायता  इस  प्रकार

 वर्ष  के  दौरान  जारी  की  गई  राशि

 2003-04  2004-05  2005-06

 1.  कर्नाटक  0.50  -  -

 2.  केरल  050  -  -

 3.  महाराष्ट्र
 -  1.00  130

 4.  उड़ीसा  0.50
 -  1.00

 5,  पांडिचेरी
 -  1.00  -

 6.  तमिलनाडु
 -  1.00  132

 कुल  1.50  3.00  3.62

 समुद्री  दीवार  का  निर्माण  करना  समुद्री  कटाव

 को  रोकने  की  वैज्ञानिक  पद्धतियों  में  से  एक  पद्धति

 प्रश्न  नहीं

 नियंत्रित  मूल्य  पर  राशन  वस्तुएं

 10.  श्री  प्रभुनाथ  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  नियंत्रित  मूल्य  पर  राशन  बस्तुएं  के  बारे

 में  12  2005  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2686  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  संबंधित  जानकारी  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या

 कार्रवाई  की  गई  और

 राजसहायता  प्राप्त  खाद्याननों  और  मिट्टी  के  तेल  की

 कालाबाजारी  करने  वाले  उचित  दर  दुकानदारों  के  विरुद्ध  क्‍या

 कार्रवाई  की

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यਂ  मंत्री तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश

 प्रसाद  सिंह  ):  से  संबंधित  विभागों/राज्यों  से  पूर्ण  सूचना
 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  धनराशि

 11.  श्री  मिलिन्द  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  अपर्याप्त  धनराशि  के  कारण  वनों

 की  सुरक्षा  करने  में  कठिनाई  का  सामना  कर  रही
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 यदि  तो  उन्हें  पर्याप्त  धनराशि  जारी  नहीं  किये  जाने
 के  क्‍या  कारण

 क्‍या  चालू  बर्ष  में  अनुमोदित  धनराशि  बहां  देर  से  पहुंची

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  किये  जाने  का  विचार
 क्या  कार्रवाई  की  गई

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  से  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  एकीकृत
 बन  सुरक्षा  योजना  के  अंतर्गत  वन  सुरक्षा  से  संबंधित  गतिविधियों

 को  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  महाराष्ट्र  राज्य
 सरकार  ने  वर्ष  2003-04  और  2004-05  की  अवधि  के  दौरान
 जारी  की  गई  निधियों  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया

 बोतलबंद.“मिनरल  वाटर  की  आपूर्ति

 12.  श्री  तुकाराम  गंगाथर  क्‍या  उपभोक्ता

 खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  राज्य-वार  कुल  कितनी  कंपनियां

 मिनरल  वाटर  का  उत्पादन/आपूर्ति  का  कार्य  कर  रही

 क्‍या  सरकार  को  आईएसआई  प्रमाणन  के  बिना  अवैध

 रूप  से  बेचे  जाने  वाले  बोतलबंद/मिनरल  वाटर  के  संबंध  में  कोई

 शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  कया

 ऐसी  कंपनियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 कया  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  मानदंडों  की  समीक्षा  और

 संशोधन  किये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्लीमुद्दीन  ):
 भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने  अब  तक  भारत  में  14543

 :  2004  के  अनुसार  पैकेजबंद  पेयजल  पर  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के

 प्रमाणन  चिह्नों  के  प्रयोग  हेतु  12183  लाइसेंस  और  13428

 :  2005  के  अनुरूप  पैकेजबंद  प्राकृतक  खनिज  जल  के  लिए
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 7  लाइसेंस  मंजूर  किये  इनका  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दर्शाया  गया

 और  हाल  ही  में  आंध्र  प्रदेश  पैकेज्ड

 ड्रिंकिंग  वाटर  मैन्युफैक्चर्स  जिला  उपभोक्ता

 सूचना  मछलीपत्तनम  तथा  उड़ीसा  के  कुछ  पैकेजबंद  पेयजल
 विनिर्माताओं  ने  चिह्न  रहित  पैकेज  बंद  पेयजल  की
 बिक्री  के  संबंध  में  शिकायत  की

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने  संबंधित  राज्य  सरकारों  से

 दोषियों  के  खिलाफ  समुचित  प्रवर्तन  कार्रवाई  करने  हेतु  लिखा

 तदनुसार  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  गहन  अभियान  चलाया  गया
 जिसमें  अब  तक  403  इकाइयों  पर  मुकदमे  चलाये  गये

 प्रश्न  ही  नहीं

 विवरण

 आईएस  14543  :  2004  के  अनुसार  पैक  बंद  पेय  जल  के

 लाइसेंसों  की  संख्या

 राज्य  का  नाम  लाइसेंसों  की  संख्या

 2  ३

 1.  अंडमान  और  निकोबार  टद्वीपसमूह  1

 2.  आंध्र  प्रदेश  192

 3.  असम  8

 4...  बिहार  9

 5.  छत्तीसगढ़  14

 6.  दादरा  और  नगर  हवेली  4

 7.  दमन  और  दीव  4

 8...  दिल्‍ली  38

 9...  गोवा  वत

 10. 9  गुजरात  119

 11...  हरियाणा  24

 12.  हिमाचल  प्रदेश  5
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 1  2  ३  अम  नीति

 13...  झारखण्ड  9  13...  श्री  हरिन
 श्री  मधुसूदन

 14...  जम्मू-कश्मीर  6
 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 15.  कर्नाटक  90

 16  केरल  ३०
 क्या  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  के  पास

 ,
 उदार  श्रम  नीति  वाला  एक  इंडस्ट्रियल  पार्क  आर्डीनिंस  संबंधी  प्रस्ताव

 17...  मध्य  प्रदेश  39  भेजा

 18...  महाराष्ट्र  112  यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 19...  मणिपुर  4
 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 20.  मेघालय
 भ्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चंद्रशेखर

 21...  नागालैंड  त  और  आंध्र  प्रदेश  एवं  गुजरात  राज्य

 22  उड़ीसा  10
 सरकार  ने  मसौदा  प्रस्ताव  आंध्र  प्रदेश  स्पेशल  एनक्लेव '  ह

 कन्डीशन  एंड  डिसप्यूट  2003  तथा
 23.  पांडिचेरी  त  गुजरात  औद्योगिक  पार्क  2003  को  अनुमोदन  प्राप्त  करने

 24...  पंजाब  14  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  भेजा

 25...  राजस्थान  27  आंध्र  प्रदेश  स्पेशल  एन्कलेबव  कंडीशन  एंड

 डिसप्यूट  2003  को  श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय
 26...  तमिलनाडु  री

 द्वारा  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  दिया

 27.  त्रिपुरा  2
 गुजरात  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  जांच  के  उपरांत  यह  पाया  गया

 28...  उत्तर  प्रदेश  44  कि  प्रस्तावित  संशोधनों  से  कामगारों  के  हितों  की  सुरक्षा  नहीं  हो

 29  उत्तांचल  7  गुजरात  सरकार  को  अपने  दृष्टिकोण  तैयार  करने  तथा
 ह

 केन्द्रीय  श्रमिक  संघों  से समुचित  सलाह  मशविरा  के  पश्चात  संशोधित

 30...  पश्चिम  बंगाल  36  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  सलाह  दी  गई

 कुल  1283  प्राणी  विज्ञान  केन्द्र

 आईएस  13428  :  2005  के  अनुसार  प्राकृतिक  खनिज  जल  के  14.  श्रीमती  मेनका  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 लाइसेंसों  की  संख्या  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राज्य  का  नाम  लाइसेंसों  की  संख्या  क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  णणी  विज्ञान  केन्द्र  की

 4.  बज  1
 स्थापना  करने  का  और

 2.  हिमाचल  प्रदेश  5  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 3.  उत्तर  प्रदेश  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 कुल  7  मीना ):



 क्र  प्रश्नों  के

 प्राणी  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना  के  संबंध  में  कान्सेप्ट

 प्लान/रोड  मैप  तैयार  करने  हेतु  अपर  बन  महानिदेशक

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की

 गई

 राष्ट्रीय  प्राणी  उद्यान  के  वैज्ञानिक  दृष्टि  से  केन्द्रीय

 चिड़ियाघर  प्राधिकरण  के  तकनीकी  सलाहकार  के  रूप  में  काम

 करने  और  देश  के  सभी  चिड़ियाघरों  की  मास्टर  प्लानिंग  चिड़ियाघर
 और  प्राणी  बाड़ों  की  रोग-निदान  और  अन्य  संबद्ध  मुद्दों
 के  संबंध  में  सलाहकार/रेफरल  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 प्रयोजनार्थ  प्राणी  विज्ञान  केन्द्र  का  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  इस

 केन्र  द्वारा  चिड़ियाघर  के  सेवारत  कार्मिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम
 भी  आयोजित  किये  जायेंगे  और  बाह्य  स्थाने  वन्यजीव  संरक्षण  में

 अनुप्रयुक्त  और  क्षेत्रीय  अनुसंधान  तथा  भारतीय  चिड़ियाघरों  में

 संकटापन्न  प्रजातियों  की  दीर्घकालिक  स्टडबुक  का  रख-रखाव  किया

 निर्यात  के  लिए  गेहूं  की  खरीद

 15.  श्री  रघुनाथ  क्या  उपभोवता  स्काह  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रमों/मिजी  निर्यातकों  ने  वर्ष

 2000-2001  से  निर्यात  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  से  गेहूं  और

 चावल  की  खरीद  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों/निजी  निर्बातकों  ने

 इस  गेहूं  का  निर्यात  न  करके  इस  गेहूं  और  चावल  को  घरेलू  बाजार

 में  बेचा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ऐसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम/निजी  निर्यातकों  के  विरुद्ध

 आज  की  तिथि  तक  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  और

 इसमें  कितनी  प्रगति  हुई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश

 प्रसाद  और  भारतीय  खाद्य  निगम  से  निर्यात

 के  लिए  उठान  किया  गया  गेहूं  और  चावल  नीचे  दर्शाया  गया
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 वर्ष  गेहूं  चावल  जोड़

 2000-01  2043  0.42  20.85

 2001-02  3965  23.50  63.15

 2002-03  67.93  80.71  148.64

 2003-04  70.69  30.71  101.40

 2004-05*  0745  090  08.35

 जोड़  206  .5  136.24  24  342.39

 *(farran,  04

 से  भारतीय  खाद्य  निगम  से  निर्यात  के  लिए  उठान
 किये  गये  गेहूं  और  चावल  के  स्टाक  का  घरेलू  बाजार  में  विपथन
 बताने  वाली  कोई  विशिष्ट  रिपोर्ट  उपलब्ध  नहीं  तथापि  पार्टियों

 द्वारा  जाली  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  की  कुछ  घटनाएं  हुई  हैं  जिनमें
 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  आवश्यक  दंडात्मक  कार्रवाई  की  गई

 विवरण

 केन्द्रीय  पूल  से  खद्याननों  का  निर्यात  करने  में  निर्यातकों  द्वारा
 जाली  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  जाने  पर  की  गयी  कार्रवाई  की

 1.  मैसर्स  भोपाल  ने  पटियाला
 से  2003  में  जारी  किये  गये  2000  टन  चावल
 की  आपूर्ति  के  लिए  जाली  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये

 देना  भोपाल  को  वैधता  अवधि  के

 अंदर  12.00  लाख  रुपये  और  75  लाख  रुपये  कीमत

 के  लिए  पार्टी  द्वारा  दी  गयी  बैंक  गारण्टी  का  नकदीकरण
 करने  के  लिए  नोटिस  दिया  गया  बार-बार

 अनुस्मारक/नोटिस  देने  के  बावजूद  देना  बैंक  द्वारा  यह

 भुगतान  जमा  नहीं  कराया  गया  केन्द्रीय  जांच

 भोपाल  ने  इस  पार्टी  के  खिलाफ  इस  मामले  में  एक

 मुकदमा  दर्ज  किया

 2.  मैसर्स  सिंघल  भोपाल  ने  2003  में

 जारी  2745  टन  सेला  चावल  की  आपूर्ति  करने  के  लिए
 जिला  फिरोजपुर  में  निर्यात  दस्ताबेज  प्रस्तुत
 किये  पार्टी  द्वारा  दी  गयी  90  लाख  रुपये  की  बैंक

 गारंटी  को  बैंक  द्वारा  जाली  पाया  गया  था  और  देना
 भोपाल  द्वारा  दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  इस

 मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जा  रही
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 3.  मैसर्स  सिटी  शूज  नामक  की  एक  सहयोगी
 ने  मार्च  और  2002  के  बीच  उन्हें

 आवंटित  12,500  टन  चावल  में  से  2200  टन  रॉ
 चावल  का  विपथन  किया  इस  मामले  की  जांच

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  जा  रही  भारतीय  खाद्य
 निगम  ने  से  उपर्युक्त  मात्रा  के  लिए

 खुला  बाजार  बिक्री  योजना  के  मूल्य  और
 प्रभावी  निर्यात  मूल्य  के  बीच  के  अंतर  की  रिकवरी  की

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  मामले  की  जांच  कर  रहा  है
 और  इस  संबंध  में  न्यायालय  में  एक  आरोप  पत्र  दायर
 किया  गया

 .  मैसर्स  फ्लोर  मिल्स  प्राइवेट
 जिला  गुजरात  ने  1820  टन  गेहूं  के  लिए  जाली

 और  हेरा-फेरी  किये  हुए  निर्यात  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये
 थे  और  यह  पार्टी  और  500  टन  गेहूं  2320  टन
 की  के  लिए  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  में  विफल

 रही  खाद्यान्नों  की  अंतर-लागत  के  प्रति  54,40,000
 रुपये  कीमत  की  बैंक  गारण्टियों  का  नकदीकरण  किया
 गया  इसके  पार्टी  के  खिलाफ  प्राथमिकी  भी

 दर्ज  कराई  गई  है  और  अंतर-लागत  तथा  18  प्रतिशत
 की  दर  से  ब्याज  के  प्रति  पार्टी  से  12,90,792  रुपये
 की  रिकवरी  के  लिए  दीवानी  मुकदमा  दर्ज  किया  गया

 यह  मामला  न्यायालय  में  लंबित  उक्त  पार्टी  को

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  काली  सूची  में  डाल  दिया

 .  हरियाणा  क्षेत्र  में  मैसर्स  हैमंत  कुरुक्षेत्र  ने

 2002  में  आपूर्ति  किये  गये  2000  टन  रॉ

 चावल  की  मात्रा  के  लिए  जाली  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये

 थे  तथा  जिला  कुरुक्षेत्र  द्वारा  अंतरलागत  की

 वसूली  करने  के  अलावा  71,80,000  रुपये  की  राशि
 की  बैंक  गारंटी  का  भी  नकदीकरण  किया  गया

 अब  जिला  कुरुक्षेत्र  न ेसूचित  किया  है  कि

 जांच  करने  के  बाद  स्थानीय  पुलिस  ने  यह  मामला  बंद
 कर  दिया  है  क्‍योंकि  भारतीय  खाद्य  निगम  को  कोई
 हानि  नहीं  हुई

 .  कोलकाता  ने  दिनांक  11.6.2002/

 27.6.2002  के  आवंटन  आदेश  द्वारा  भूटान  को  निर्यात

 के  लिए  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्र  से  जारी  534.406  टन  गेहूं
 की  मात्रा  के  लिए  जाली  निर्यात  दस्ताबेज  प्रस्तुत  किये

 खाद्याननों  की  अंतर  लागत  और  उस  पर  लगने  वाले

 ब्याज  को  नीति  अनुदेशों  के  अनुसार  निर्यातकों  से  वसूल
 कर  लिया  गया
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 गिद्ध  प्रजनन  और  संरक्षण  केन्द्र

 16.  श्री  हर्ष  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  बाम्बे  नेचुरल  हिस्ट्री  सोसाइटी  ने  एक  गिद्ध  प्रजनन
 और  संरक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  करने  की  योजना  बनाई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अभी  तक  किये  गये  कार्य
 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रजनन  के  लिए  देश  के  अन्य
 भागों  से  गिद्धों  को  प्राप्त  करने  का  और

 यदि  तो  आज  की  तिथि  के  अनुसार  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  और  बाम्बे  नेचुरल  हिस्ट्री  सोसाइटी  के  सहयोग
 से  गिद्ध  प्रजनन  और  संरक्षण  क्षेत्र  हरियाणा  और  पश्चिम  बंगाल
 सरकारों  द्वारा  पिंजोर  और  बकक्‍सा  में  स्थापित  किये  गये

 और  जी  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  द्वारा  इन
 दो  केन्द्रों  में  बंधक  अवस्था  में  प्रजनन  और  संरक्षण  के  प्रयोजन

 देश  के  रेन्ज

 हिमाचल  मध्य  राजस्थान  और

 पश्चिम  बंगाल  से  गिद्धों  की  प्रजातियों  को  पकड़ने  के  लिए  अनुमति
 प्रदान  की  गई

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  पुनरुद्धार

 17.  श्री  बालासोवरी
 श्री

 श्रीमती  मिनाती

 क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों

 में  हाल  ही  में  हुई  वृद्धि  के  मद्देनजर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 का  पुनरुद्धार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश  प्रसाद  सिंह  ):



 95  प्रश्नों  के

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बृद्धि  का  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 प्रश्न  नहीं

 तम्बाकू  के  विज्ञापन  पर  प्रतिबंध

 18.  श्री  किन्जरपु  क्या  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  फिल्म  उद्योग  ने  फिल्मों  में  तम्बाकू  के  प्रोत्साहन
 को  करने  का  वचन  पूरा  नहीं  किया  है  जैसाकि
 वर्ष  2004  के  बाद  रिलीज  हुई  भारतीय  फिल्मों  को  देखने  से  पता
 चलता  और

 यदि  तो  तम्बाकू  के  प्रोत्साहन  तथा  प्रवर्तन
 पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लागू  करने  तथा  भारतीय  फिल्‍मों  को  स्पष्ट  रूप
 से  सिगरेट  के  विज्ञापन  बनने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये
 जाने  का  प्रस्ताव

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 (  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  फिल्‍म  उद्योग  द्वारा  धूम्रपान  के

 दृश्यों  का  स्व-विनियमन  करने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन
 बोर्ड  को  कोई  औपचारिक  सूचना  नहीं  दी  गई  अनेक  फिल्मों
 में  धूम्रपान  के  दृश्य  तो  होते  ही

 सिगरेट  और  अन्य  तम्बाकू  उत्पाद  निषेध  और
 व्यापार  एवं  पूर्ति  एवं  वितरण  का

 2003  में  तम्बाकू  का  प्रायोजकता
 आदि  निषिद्ध  केन्द्रीय  फिल्‍म  प्रमाणन  बोर्ड  फिल्मों  में  धूप्रपान
 को  बढ़ावा  देने  और  महिमामंडित  करने  संबंधी  दृश्यों  को  हटा  देता

 फिल्मों  में  जहां  कहीं  भी  सिगरेटों  के  ब्रांड  नाम  दृष्टिगत  होते
 उन्हें  फिल्‍म  से  हटा  दिया  जाता
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 झीलों  का  विकास/रख-रखायव

 19.  श्री  रामचन्द्र  क्‍या  पर्यावरण  और  चयन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  प्रमुख  झीलों  तथा  सामान्यतः  प्रवासी
 पक्षियों  का  निवास-स्थान  बनने  बाली  झीलों  के  बिकास  के
 कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  विशेषकर  बिहार  के
 संदर्भ  में  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  बिहार  सरकार  ने  काबर  झील  को  पक्षी  अभयारण्य
 के  रूप  में  विकसित/घोषित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कोई
 प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  का  प्रतिक्रिया

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  मंत्रालय  की  राष्ट्रीय  झील  संरक्षण  आर्द्रभूमि
 संरक्षण  और  प्रबंधन  और  जल  निकायों  के  संरक्षण  एवं  प्रबंधन  के
 लिए  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  का  विकास  नामक  तीन
 स्कीमें  जल  निकायों  में  बड़ी  संख्या  में  प्रवासी  पक्षियों  का  आना
 ऊपर  उल्लिखित  अंतिम  दो  स्कीमों  के  अंतर्गत  सहायता  अनुदान  के
 लिए  महत्वपूर्ण  मानदंड

 जिन  स्कीमों/परियोजनाओं  को  सहायता  अनुदान  दिया
 गया  है  उनकी  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 प्रश्न  नहीं

 और  काबार  को  वर्ष  1989  में  पहले  ही  पक्षी
 अभयारण्य  घोषित  किया  गया

 विवरण

 मंत्रालय  में  स्कीम/परियोजनाओं  का  राज्यवार  विवरण

 स्कीम  राष्ट्रीय  आर्द्र  राष्ट्रीय  झील  राष्ट्रीय  उद्यान  एवं
 भूमि  संरक्षण  संरक्षण  अभयारण्यों  का

 कार्यक्रम  योजना  विकास

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  आर्द्रभूमियों  को  झीलों  को  राष्ट्रीय  वन्यजीव

 संख्या  संख्या  उच्चानों  अभयारण्यों
 की  संख्या  की  संख्या

 1  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  1  1  4  22

 2  असम  1  5  20
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 2...  3  3  इदर्््ण््फ
 eee

 बिहार  3  11

 गुजरात  8  21

 हरियाणा  2  10

 हिमाचल  प्रदेश  4  32

 जम्मू-कश्मीर  7  त  16

 झारखंड  10

 कर्नाटक  4  12  21

 केरल  5  1  13

 मध्य  प्रदेश  13 1  25

 महाराष्ट्र  त  त  359

 मणिपुर  1  5

 मिजोरम  2  7

 उड़ीसा  त  18

 पंजाब  3  10

 राजस्थान  2  1  23

 तमिलनाडु  3  2  20

 त्रिपुरा  3  4

 उत्तर  प्रदेश  5  23

 उत्तरांचल  1  6

 पश्चिम  बंगाल  4  2  15

 अरुणाचल  प्रदेश  5  11

 छत्तीसगढ़  10

 गोवा  7

 मेघालय  3

 नागालैंड  3

 सिक्किम  6

 अंडमान  एबं  निकोबार  96
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 1  2  3  4  5  6

 30.  चंडीगढ़  2

 31.  दादर  व  नगर  हवेली  1

 32.  लक्षद्वीप  1

 33.  दमन  व  द्वीव  1

 34.  दिल्ली

 कुल  71  41  9७6  509

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उच्च  कीमत  पर  धान  खरीदने

 कश्मीर  में  उपभोक्ता  जागरूकता  के  लिए
 कार्यरत  गैर-सरकारी  संगठन

 20.  श्री  अब्दुल  रशीद  क्‍या  उपभोक्ता

 स्वाह्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  मंत्रालय  के  पास  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  उपभोक्ता

 जागरूकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गैर  सरकारी  संगठनों  का  कोई

 प्रस्ताव  लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यह  प्रस्ताव  कब  तक  स्वीकृत  कर  दिए  जाने  को

 संभावना

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्लीमुद्दीन  ):

 और  प्रश्न  नहीं

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  खरीद  के  लिए  स्वायत्तता

 21.  श्री  प्रयोध  क्‍या  उपभोक्ता  रक्ाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  अपने  खरीद

 प्रयासों  को  व्यापक  बनाने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या

 के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  को  और  अधिक  स्वायतता  देने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  थवितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश

 प्रसाद  सिंह  ):  से  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  दर

 पर  खाद्याननों  की  खरीदारी  करने  का  प्रस्ताव  खाद्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  विभाग  में  तैयार  किया  गया

 नारियल  के  उत्पादन  में  कमी

 22.  श्री  वीरेनद्र  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  राज्य-वार  नारियल  का

 कुल  कितना  उत्पादन  हुआ

 क्‍या  नारियल  के  उत्पादन  में  कोई  कमी  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण  और

 देश  में  नारियल  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  वर्ष  2002-03  से  2004-05  की  अवधि  के  लिए

 राज्यवार  उत्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 और  वर्ष  2002-03  और  2003-04  के  दौरान
 देश  में  नारियल  का  उत्पादन  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  क्रमशः
 33%  और  2.85%  वर्ष  2004-05  के  उत्पादन  में
 2003-04  की  तुलना  में  538%  की  वृद्धि  हुई  वर्ष  2002-03  और
 2003-04  के  दौरान  उत्पादन  में  अधिकतम  गिरावट  तमिलनाडु  और
 केसल  राज्यों  में  देखी

 उत्पादर  में  कमी  का  दागण  मुख्यतया  एक  के  बाद  एक  सूखे
 के  वर्ष  थे  जो  प्रमुख  नारियल  उत्पादक  राज्यों  में  चल  रहे
 इरियोफिड  पत्ती  खा  जाने  वाली  सुंडी  जैसे  कीटों  की  घटनाओं
 और  जड़  मुरझान  जैसे  रोग  आदि  उत्पादन  में  गिरावट  करने  वाले
 अन्य  घटक

 नारियल  विकास  बोर्ड  नारियल  के  अंतर्गत  क्षेत्र  का
 विस्तार  रोग  प्रभावित  पाम  वृक्षों  के  प्रबंधन  और  गुणवत्ताप्राप्त
 रोपण  सामग्रियों  के  उत्पादन  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करके
 उत्पादकता  में  सुधार  तथा  प्रदर्शन  प्लाटों  के  आयोजन  के  विभिन्‍न
 कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रहा  यह  बोर्ड  उत्पाद  विविधीकरण  तथा
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 मूल्यवर्धन  बाजार  अनुसंधान  और  नारियल  के  मूल्यवर्धित  उत्पादों  के
 संवर्धन  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  हेतु  वित्तीय  समर्थन  भी  प्रदान
 करता

 गत  चार  वर्षों  के  लिए  नारियल  विकास  बोर्ड  के  माध्यम  से
 नारियल  विकास  कार्यक्रमों  पर  व्यय  इस  प्रकार

 वर्ष  व्यय  करोड़  रुपए  में

 2002-03  2241

 2003-04  31.04

 2004-05  21.40

 2005-06  35.55

 कुल  110.40

 विभिन्न  नारियल  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  चर्तमान  वित्तीय
 वर्ष  में  40.00  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  रखा  गया

 विवरण

 नारियल  उत्पादक  राज्यों  में  नारियल  का  राज्यवार  उत्पादन

 राज्य/संघ  शासित  क््षेत्र  उत्पादन

 2002-03

 1  2

 आंध्र  प्रदेश  11586

 असम  1602

 गोवा  122

 गुजरात  105.4

 कर्नाटक  15253

 केरल  5709

 महाराष्ट्र  180.7

 नागालैण्ड  5.1

 उड़ीसा  2055

 उत्पादन  उत्पादन

 2003-04  2004-05

 3  4

 1195  1199.3

 1543  154.3

 1222  123.5

 1117  138.3

 1529.1  1209.6  6

 5484  5727

 2734  2734

 12  12

 2434  274.8



 107  प्रश्नों  के

 रागी  का  उत्पादग

 24.  श्री  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  तथा

 तमिलनाडु  में  रागी  का  कुल  कितना  उत्पादन

 क्या  रागी  के  उत्पादन  में  तीज  कमी  आई  है  जो  कि
 विशेषकर  मधुमेह  रोगियों  के  लिए  आवश्यक

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 आदि  के  माध्यम  से  कम  से  कम  ऊपर  उल्लिखित  राज्यों  में  रागी
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  के

 दौरान  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  हुए  रागी  के  कुल
 उत्पादन  को  नीचे  दर्शाया  गया

 कर्नाटक  1125.1  1733.0  1619.0

 आंध्र  प्रदेश  101.0  87.0  80.0

 तमिलनाडु  271.1  184.1  230.0

 2005-06  के  आंकड़े  चौथे  अग्रिम  अनुबान  के  अमुसार

 रागी  का  अखिल  भारतीय  उत्पादन  2003-04  में  1965.7

 हजार  2004-05  में  2432.4  हजार  टन  रहा  है  और  चौथे

 अग्रिम  अनुमान  के  अनुसार  वर्ष  2005-06  में  2294.0

 हजार  टन

 और  एक  विशेष  फसल  आधारित  प्रणाली  के

 अंतर्गत  रागी  समेत  मोटे  अनाजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  कृषि  संबंधी  मैक्रोमैनेजमेंट  के  अंतर्गत  मोटे  अनाज  आधारित

 फसल  प्रणाली  वबाले  क्षेत्रों  मे ंसमेकित  अनाज  विकास  कार्यक्रम  चला

 रही

 उत्पादकों  को  उनके  उत्पाद  का  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  और  उनको  और  अधिक  निवेश  करने  तथा  उत्पादन

 को  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  हर  मौसम
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 में  रागी  समेत  प्रमुख  कृषि  जिंसों  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 की  घोषणा  करती  विपणन  वर्ष  2005-06  में  रागी  का  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  525  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया  गया  है  जो
 कि  पिछले  वर्ष  के  sis  रुपये  प्रति  क्विंटल  से  10%  अधिक

 वृद्ध  जानवरों  के  लिए  सुविधा

 25.  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  वृद्ध  और  अशक्त  जंगली  जानवरों
 की  देखभाल  करने  के  लिए  देश  भर  में  कोई  विशेष  सुविधा

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ऐसे  जानवरों  के  लिए  वृद्धाश्रमों  की  स्थापना  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  और  सरकार  के  पास  इस  समय

 देश  में  वृद्ध  और  अशक्त  वन्यपशुओं  की  देखभाल  करने  की  कोई
 विशेष  सुविधा  नहीं  इस  समय  देश  के  विभिन्न  चिड़ियाघरों  और
 बचाव  केन्द्रों  में  रखे  गए  वृद्ध  और  अशक्त  पशुओं  का  रख-रखाव

 संबंधित  संस्थाओं  द्वारा  किया  जा  रहा  इन  पशुओं  को  चिड़ियाघरों
 के  प्रदर्शन  स्थलों  से  दूर  रखा  जाता  है  और  इन्हें  दर्शकों  के  प्रदर्शन

 के  लिए  नहीं  खोला  जाता  उनके  रख-रखाव  और  स्वास्थ्य

 देखभाल  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता

 चूंकि  मौजूदा  चिड़ियाघरों  और  बचाव  केन्द्रों  में  वृद्ध  और

 अशक्त  पशुओं  के  रख-रखाव  के  लिए  अवसंरचना  और  पर्याप्त

 क्षमता  इसलिए  उनकी  देखभाल  के  लिए  अलग  से  सुविधा  का

 सृजन  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 पूंजीगत  निवेश  राजसहायता  योजना

 26.  श्री  विनोद  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 ,  क्‍या  सरकार  ने  मत्स्थन  आदि  में

 अवसंरचना  परियोजनाओं  के  अंतर्गत  निवेश  करने  हेतु  कृषि  उद्यमियों

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हाल  ही  में  पूंजीगत  निवेश  राजसहायता

 योजना  शुरू  की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  किन-किन  राज्यों  में  कार्यान्वित  किये
 जाने  का  प्रस्ताव

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भरी  कांतिलाल

 भूरिया  ):  कृषि  मंत्रालय  देश  में  दिनांक  20.10.2004
 से  विपणन  ग्रेडिंग  और  मानकीकरण  के

 के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीम  क्रियान्वित  कर  रहा
 इस  स्कीम  का  उद्देश्य  कृषि  और  संवर्गी  क्षेत्रों  में  विपणन

 अवसंरचना  के  तीज  विकास  को  प्रोत्साहित  विभिन्न  फार्म

 उत्पादों  के  विपणनीय  अधिशेष  और  उत्पादन  की  कटाई  पश्चात
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करना

 इस  स्कीम  के  तहत  कृषि  उत्पाद  की  मानकीकरण
 और  प्रमाणन  सहित  कृषि  जिंसों  के  विपणन  के  लिए  सामान्य
 अथवा  जिंस  विशिष्ट  अवसंरचना  की  पूंजी  लागत  पर  तथा  विद्यमान

 मंडियों  के  सुदृढ़ीकैण  और  आधुनिकौकरण  के  लिए  ऋण
 संबंधी  पाश्वात  राजसहायता  प्रदान  की  जाती  राजसहायता  की  दर
 प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  50  लाख  की  अधिकतम  सीमा  के

 साथ  परियोजना  की  पूंजी  लागत  का  25%  पूर्वोत्तर

 पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के  मामले  में  तथा  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  उद्यमों  और  उनकी  सहकारी  समितियों  के

 लिए  राजसहायता  की  दर  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  60  लाख

 को  अधिकतम  सीमा  के  साथ  परियोजना  कौ  पूंजी  लागत  का

 33.33%  यह  स्कीम  सुधार  से  जुड़ी  जो  उन  राज्यों  द्वारा
 क्रियान्वित  की  जानी  है  जो  निजी  और  सहकारी  क्षेत्रों  में  मंडियों

 की  स्थापना  के  लिए  अनुमति  देने  तथा  प्रत्यक्ष  संविदा

 कृषि  को  अनुमति  देने  के  जहां  भी  आवश्यक  कृषि
 उत्पाद  विपणन  अधिनियम

 को  संशोधित  करते  किसानों  के  उत्पादक/उपभोक्ता,

 सहभागिता/मालिकाना  गैर-सरकारी  स्व-सहायता

 सहकारी  सहकारी  विपणन  स्थानीय

 कृषि  उत्पाद  मंडी  समितियां  तथा  विपणन  बोर्ड  इस  स्कीम

 के  तहत  सहायता  प्राप्त  करने  के  पात्र

 इस  विभाग  ने  इस  स्कीम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए

 आंध्र  अरुणाचल  हिमाचल

 मध्य  तमिलनाडु
 राज्यों  और  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  दमन  और

 लक्षद्वीप  और  दादर  और  नगर  हवेली  के  संघ  शासित  प्रदेशों  को

 अधिसूचित  किया
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 कृषि  क्षेत्र  में  नीतिगत  सुधार

 27.  श्री  राजा  मोहन  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  किसानों  द्वारा  आत्महत्या  की
 समस्या  से  निबटने  के  लिए  नीतिगत  सुधार  करने  हेतु  हाल  ही  में
 राज्यों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  से  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 कृषि  शिक्षा

 28.  श्री  चन्द्रभूषण  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  उच्चतर  कृषि  शिक्षा  का  विनियमन  करने

 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  कृषि  शिक्षा  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए
 अतिरिक्त  धनराशि  स्वीकृत  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  और  भारत  सरकार  ने  देश  में  उच्चतर  कृषि
 शिक्षा  के  विनियमन  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को

 वैधानिक  प्राधिकार  के  अनुदान  पर  कार्य  प्रारम्भ  करने  हेतु  सैद्धांतिक

 स्वीकृति  प्रदान  की

 निम्नलिखित  घटकों  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  2006-2007

 के  दौरान  कृषि  शिक्षा  के  सुदृढ़करण  और  विकास  के  लिए  200.00

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  अनुमोदित  की  गई
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 करोड़

 (1)  प्रशिक्षण  व  पुनः  प्रशिक्षण  संसाधन  10.00

 (2)  कक्ष  के  प्रयोगशालाओं  और  प्रायोगिक  छात्रावास/बोर्डिंग  सुविधाओं  का  20.00

 आधुनिकीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  से  संबंधित  अन्य  निर्माण  कार्य
 तथा  अध्यापन  व  शिक्षण  का  सुदृढ़ीकरण

 (३3)  पुराने  उपकरणों  को  बदलने  की  व्यवस्था  और  मौलिक  और  अग्रणी  विज्ञान  विषयों  में  120.00
 स्नातकोत्तर  अनुसंधान  की  सहायता  के  लिए  अत्याधुनिक  उपकरणों  की  खरीद  और

 सूचना-संचार  प्रौद्योगिकी  सुविधाओं  व  उपकरणों  के  सुदृढ़ीकरण  द्वारा

 सुदूरवर्ती  शिक्षा  को  बढ़ावा  देना

 (4)  प्रायोगिक  शिक्षण  यूनिटें  फार्म/संयंत्र/इंजीनियरिंग  तथा  50.00

 संबंधित  निर्माण  कार्य

 क्या  सरकार  का  विचार  उपभोक्ताओं  को  नकली  और

 वानिकी  परियोजनाएं
 निषिद्ध  उत्पादों  के  खतरे  से  बचाने  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  करने  हेतु

 29.  श्री  रामदास  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आज  को  स्थिति  के  अनुसार  किन-किन  राज्यों  में  विश्व
 बैंक  की  सहायता  से  वानिकी  परियोजनाएं  चल  रही  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  तत्पश्चात्‌  विस्तार  किये
 गये  वर्ग  में  बन  क्षेत्र  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  थन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  केवल  आंध्र  प्रदेश  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  सहायता
 के  आंध्र  प्रदेश  सामुदायिक  वन  प्रबंध  परियोजना
 2002  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  जिसकी  अवधि  पांच  वर्ष  की

 विश्व  बैंक  द्वारा  वित्त  पोषित  आंध्र  प्रदेश  सामुदायिक
 बन  प्रबंध  परियोजना  के  कार्यान्वयन  और  वनों  की  सुरक्षा  और
 प्रबंधन  में  समुदाय  की  सक्रिय  भागीदारी  के  कारण  वनों  की  सघनता
 में  काफी  सुधार  हुआ  2000  और  2004  के  सघन  वनों

 की  सघनता  40%  से  का  विस्तार  1,329  बर्ग
 तक  बढ़  गया

 उपभोक्ता  अधिकार  का  संरक्षण

 30.  श्री  सुबोध
 श्रीमती

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  दवितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 एक  स्वतंत्र  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  वर्तमान  में  अन्य

 कौन  से  विकल्प  उपलब्ध

 ये  किस  सीमा  तक  इस  खतरे  को  नियंत्रित  करने  में

 प्रभावी  रहे  और

 नकली  उत्पादों  की  बिक्री  के  परिणामस्थरूप  राजस्व  घाटे

 का  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्लीमुद्दीन  ):

 प्रश्न  नहीं

 और  ऐसे  अनेक  कानून  पहले  से  मौजूद  हैं  जो

 उपभोक्ताओं  को  कपटपूर्ण  और  निषिद्ध  उत्पादों  के

 बिक्री  आदि  के  विरुद्ध  संरक्षण  प्रदान  करते

 ऐसे  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 मोटे  अनाज  की  खरीद

 31.  श्री  संतोष  क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दौरान  गेहूं  की  खरीद  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किये  गये

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  गेहूं  के

 बदले  मोटे  अनाज  खरीदने  का  निदेश  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  कारण  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश
 प्रसाद  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  खाद्यान्नों  की  वसूली
 करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  है
 क्योंकि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  प्रचालनों  के  अधीन  सरकारी  एजेंसियों
 द्वारा  क्रय  केद्रों  पर  पेशकश  किये  गये  उचित  औसत  किस्म  के
 समस्त  स्टाक  की  वसूली  खुले  रूप  में  की  जाती

 और  सरकार  गेहूं  की  वसूली  के  कम  स्तर  को

 देखते  हुए  राज्य  सरकारों  को  प्रोत्साहित  कर  रही  है  कि  वे  मोटे

 अनाजों  की  अधिक  वसूली  करें  और  इसका  उपयोग  लक्षित  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  अधीन

 प्रतिबंधित  रसायनों  और  उर्वरकों  का  उपयोग

 32.  श्री  रूपचन्द  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  संकर  किस्म  को  सब्जियों  के  विकास  के  लिए
 प्रतिबंधित  रसायनों  और  उर्वरकों  का  प्रयोग  जारी

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रक्रिया  में  मूली  जैसी  कुछेक
 सब्जियों  का  परम्परागत  स्वाद  खत्म  हो  गया  और

 यदि  तो  प्रतिबंधित  रसायनों  और  उर्वरकों  के  उपयोग

 को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  सरकार  के  पास  संकर  सब्जियों  के  उत्पादन  के

 लिए  प्रतिबंधित  रसायनों  और  उर्वरकों  के  प्रयोग  के  संबंध  में  कोई
 प्रमाणिक  रिपोर्ट  नहीं

 यह  सुझाव  देने  के  लिए  कोई  वैज्ञानिक  रूप  से  वैधीकृत
 रिपोर्ट  नहीं  है  कि  रसायनों  और  उर्वरकों  के  प्रयोग  से  सब्जियों  के

 स्वाद  खत्म  हो  जाते
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 प्रतिबंधित  कौटनाशियों  का  वितरण
 और  कौटनाशी  1968  के  तहत  एक  दंडनीय
 अपराध  राज्य  सरकारें  कौटनाशी  कीटनाशी  विश्लेषकों
 और  कीटनाशी  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  के  नेटवर्क  के  माध्यम  से
 नियमित  रूप  से  कौटनाशी  नमूनों  को  लेकर  और  उनका  विश्लेषण
 करके  अधिनियम  के  प्रावधानों  तथा  उनके  अधीन  बनाए  गये  नियमों
 का  कार्यान्वयन  करती

 पवन  चक्कियों  हेतु  वन  क्षेत्रों  का  प्रयोग

 33.  श्री  श्रीनिवास  दादासाहेब  क्‍या  पर्यावरण  और
 बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  पवन  चक्कियों  के
 माध्यम  से  अपारम्परिक  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  लिए  बन  क्षेत्रों  में

 पहाड़ों  की  चोटियों  तथा  पर्वतीय  पठारों  को  प्रयोग  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  पहचान  किये  गये  स्थानों  की  राज्यवार

 सूची  क्या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  पवन  चक्कियों  की  छुलाई  हेतु  इन

 पहाड़ों  की  चोटियों  को  जोड़ने  के  लिए  सड़कों  के  निर्माण  की

 अनुमति  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  ममोनारायन

 से  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  ने  पवन  ऊर्जा

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  बन  भूमि  के  बनेतर  उपयोग  हेतु
 मार्गनिर्देश  जारी  किये  पवन  चक्कियां  छोटी  पहाड़ियों  सहित
 उच्च  पवन  वेग  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  जहां  सामान्यतया  बड़े  वृक्षों  रहित

 झाड़ीदार  वनस्पतियां  होती  पवन  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना

 के  लिए  अभिनिर्धारित  स्थलों  का  ब्यौरा  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  रखा

 जाता  पवन  विद्युत  उत्पादन  के  प्रस्तावों  में  अन्य  आवश्यकताओं

 के  अतिरिक्त  सड़क  निर्माण  के  लिए  वन  भूमि  की  आवश्यकता  भी

 शामिल  मंत्रालय  द्वारा  अब  तक  वन

 1980  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  19  पवन  विद्युत  परियोजनाओं  को

 अनुमोदन  प्रदान  किया  गया

 सोनिया  विहार  जल  शोधन  संयंत्र  को  पानी  की  आपूर्ति

 34.  श्री  आरून  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 1  2  3  4  5  6

 7.  बूचडुखानों/सीयूसी  का  0.00  47.49  47.49  0.00

 आधुनिकीकरण/सुधार

 8.  पशुधन  संगणना  22.07  130.00  660.00  15.00

 9.  पशुधन  उत्पादन  के  लिए  14.30  2150  35.47  20.95
 समेकित  नमूना  सर्वेक्षण

 10.  पशुधन  बीमा  0.00  0.00  0.00  106.00  ..00

 कुल  829  .20  288  .59  1284.70  2489  .20

 भू-जल  के  विनियमन  हेतु  नीति

 36.  श्री  जोवाकिम  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृषा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  द्वारा  देश  में  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  तथा

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  भू-जल  तथा  नदी  के  पानी  के  विनियमन  तथा

 प्रबंधन  हेतु  कोई  व्यापक  नीति  बनाई  गई  है  अथवा  बनाए  जाने  का

 विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज्ञ  )  और

 भारत  सरकार  ने  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  और  पूर्वोत्तर  राज्यों

 में  भू-जल  और  नदी  जल  का  विनियमन  और  प्रबंधनਂ  के  संबंध

 कोई  व्यापक  नीति  तैयार  नहीं  की

 ज्ल  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  विनियमन  और

 निगरानी  संबंधी  विस्तृत  कार्यक्रम  और  नीतियां  राज्य  सरकारों  द्वारा
 तैयार  की  जानी  होती  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  द्वारा

 वर्ष  2002  में  अपनाई  गई  राष्ट्रीय  जल  नीति  भूजल  के  विनियमन

 और  प्रबंधन  से  संबंधित  मुद्दों  पर  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  के  दृष्टिकोण  से

 ध्यान  देती

 योजना  के  अंतर्गत  सुपर  स्पेशिएलिटी  ट्रीटमेंट

 37.  श्री  सांताओ  क्‍या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  कर्मचारी  राज्य  बोमा  योजना  के  अंतर्गत  बीमाकृत
 व्यक्तियोँ  के  आश्रित  माता-पिता  को  लाभ  प्रदान  करने  में  कुछ  शर्तें

 लगाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अस्पतालों/औषधालयों  में  कोई  सुपर
 स्पेशिएलिटी  ट्रीटमेंट  शुरू  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चंद्रशेखर

 साह ू):  और  तथापि  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 निगम  ने  दिनांक  17.12.2004  को  आयोजित  अपनी  १29वीं  बैठक
 में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  भारत  सरकार  की  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 सेवाओं  के  दिशा-निर्देशों  को  अपना  लिया  है  जिसके

 अनुसार  चिकित्सा  देखभाल  प्रदान  करने  के  लिए  आश्रित  माता-पिता
 उन्हें  माना  जाएगा  जिनकी  सभी  स्रोतों  स ेमासिक  आय  1500  रुपये
 प्रति  माह  से  कम  है  और  वे  बीमाकृत  व्यक्ति  के  साथ  रह  रहे
 कर्मचारी  राज्य  बीमा  स्कीम  के  अंतर्गत  इस  प्रकार  के  आश्रित
 माता-पिता  को  इलाज  प्रदान  करने  के  लिए  वित्त  संबंधी  कोई
 अधिकतम  सीमा  नहीं

 और  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  आधारभूत
 विशेषज्ञता  इलाज  प्रदान  कर  रहे  उच्च  विशेषज्ञता  इलाज  कर्मचारी
 राज्य  बीमा  के  हित  लाभाधिकारियों  को  विख्यात  सरकारी/निजी
 अस्पतालों  के  साथ  अनुबंध  व्यवस्थाओं  के  अंतर्गत  उपलब्ध  कराया
 जाता  कर्मचारी  राज्य  बीमा  हित  लाभाधिकारियों  को

 विशेषज्ञता  इलाज  प्रदान  करने  हेतु  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने

 चार  जोनल  उच्च  विशेषज्ञता  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 तेल  के  पोत  के  फंसने  के  कारण  पर्यावरण  को  खतरा

 38.  श्री  रशीद  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्‍या  उत्तरी  अंडमान  के  बिना  आबादी  बाले  मेजेट  द्वीप
 पर  त्तेल  का  एक  पोत  फंस  गया

 यदि  तो  क्‍या  इससे  पर्यावरण  को  कोई  खतरा

 और

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय

 किये  जाने  का  प्रस्ताव  है/किये  गये

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  से  तटरक्षक  बल  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 अनुसार  33  किलो  लीटर  समुद्री  डीजल  तेल  युक्त  एक  जहाज
 उत्तरी  अंडमान  के  पेजट  द्वीप  पर  सतही  हो  गया  जहाज  को

 26  2005  को  मलबा  घोषित  कर  दिया  गया  और  अब

 यह  हारबर  पोर्ट  मैनेजमेंट  पोर्ट  ब्लेयर  और  अंडमान

 निकोबार  प्रशासन  के  कब्जे  में  अभी  तक  इस  मलबे  से  किसी

 प्रकार  के  तेल  रिसाव  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  तथापि  समुद्री
 डीजल  तेल  बहुत  हल्का  होता  है  इसलिए  पर्यावरण  पर  इसका  कम

 समय  के  लिए  प्रभाव  हो  सकता  तटरक्षक  बल  ने  स्थिति  की

 निरन्तर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  टास्क  फोर्स  का  गठन  किया

 तट  रक्षक  बल  द्वारा  जहाज  के  मलबे  को  वहां  से  निकालने

 और  जहाज  से  तेल  रिसाव  न  हो  इसके  लिए  उसके  टैंकों  से  तेल

 निकालने  के  लिए  संबंधित  प्राधिकरणों  के  साथ  इस  मामले  को

 उठाया  गया

 निजी  कंपनियों  द्वारा  खरीद

 39.  श्री  विजय  क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  गेहूं  खरीदने  के  लिए  निजी  कंपनियों  को

 लाइसेंस  जारी  किये  और

 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  किन-किन  राज्यों  में  लागू
 किया  गया  है  तथा  आगामी  खरीद  के  मौसम  के  दौरान  किन-किन

 राज्यों  में  इसे  लागू  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश

 प्रसाद  सिंह  )  और  गेहूं  की  बसूली  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  की  कोई  लाइसेंसिंग  प्रणाली  नहीं  इस  प्रयोजनार्थ  प्राइवेट
 कंपनियों  के  लिए  राज्य  में  लागू  कानूनों  का  अनुणलन  करना

 अपेक्षित  होता
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 एवं  श्रम  न्यायालयों  में  लंबित  मामले

 40.  श्री  अंजनकुमार
 श्री  सुनिल  कुमार
 श्री  रघुनाथ

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  एवं  श्रम
 न्यायालयों  में  औद्योगिक  विवादों  के  मामलों  की  संख्या  वर्ष  दर  वर्ष

 बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  यह  संख्या

 बढ़ने  के  राज्यवार  कारण  क्या  और

 इन-मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाये  गये

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चंद्रशेखर
 जी

 औद्योगिक  विवादों  के  लंबित/निपटान  होने  से  संबंधित
 विवरण  सीजीआई  टी-वार  रखा  जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  लंबित  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 लंबित  मामलों  की  संख्या  में  वृद्धि  होने  के  कारण  निम्नलिखित
 हैः

 (1)  पक्षों  द्वारा  दायर  किये  गये  दस्तावेजों  पर  जल्दी  जल्दी
 स्थगन  लिया

 (2)  सुनवाई  के  समय  प्रभावित  पक्षों  की

 (3)  प्राथमिक  बिन्दुओं  पर  सीजीआईटी  द्वारा  जारी  किये  गये

 आदेश  के  खिलाफ  पक्षों  का  उच्च  न्यायालयों  या  उच्चतम
 न्यायालय  में  जाना  और  लम्बे  समय  तक  मामले  पर
 स्थगन  होने  से  विलंब

 औद्योगिक  विवादों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  सरकार  ने
 निम्नलिखित  कदम  उठाए

 (1)  औद्योगिक  विवादों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  सत्रह  केन्द्रीय
 सरकार  औद्योगिक  अधिकरण-सह-श्रम  न्यायालयों  के
 अलावा  दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 चंडीगढ़  और  नई  दिल्ली  में  पांच

 नए  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  श्रम
 न्यायालय  स्थापित  किये  गये
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 (2)  एक  वैकल्पिक  शिकायत  निवारण  तंत्र  के  रूप  में  (3)  मामलों  के  लंबित  रहने  की  स्थिति  को  सीजीआईटी
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लोक  अदालतों  के  माध्यम  द्वारा  भेजी  जाने  वाली  मासिक  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  भी
 से  विवादों  के  न्यायनिर्णनन  की  एक  नयी  योजना  आरंभ  मानीटर  किया  जाता
 की  गयी

 विवरण

 सीजीआईटी  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौयन  औद्योगिक  मामलों  के  लम्बित/निपटान  होने  से  संबंधित  आंकड़े

 क्र्ं  सोजीअईये  2008  2004  200

 मामले  आवेदन  मामले  आवेदन  मामले  आवेदन

 निपयन  लम्बित  निपयन  लम्बित  निपयन  लम्बित  निपयनय  लम्बिति  निपयन  लम्बित  निपयन  लम्बित

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  n  2  3.  ४

 1...  .  मुंबई-ा  69.  191  36  62  42  233  15  80  38  232  8.  82

 2...  मुंबईना  111.  312  164  351  8.  344  3.  406  27...  442  9.  431

 3.  धनबाद-ा  86  1779  15  386  10  1874  2  39  155  727  29  369

 4...  घनबाद-झा  286  1182  31  54  260  1040  6  51.  198  957.  20.  33

 5.  आसनसोल  33...  424  0.  83  22...  471  त  भव  50.  561  4  74

 6.  कोलकाता  3.  193  0.  160  19.  219  39...  130  8.  269  0.  133

 7.  चंडीगढ़ना  14  1850  76  239  256  2041  66  329  1020  979  126.  203

 8...  चंडीगढ़ना  -  न
 पाप  नअनअञा  थे  0  S4  0  7  9.  1218  9.  117

 9...  नई  दिल्ली-न  7.  67  22  148  128.  .  556  20...  181  89  499  24  327

 10...  नई  दिल्ली-ा  0.  63  0  1599  195  556  84.  102  198  529  70  51

 11...  कानपुर  33.  655...  535  33  685  264.  281  89  6560  799  19%

 12.  जबलपुर  1509  46  651  123  1503  24  635  153  1484  45  609

 13.  चैन्तई  324  0  12  170  588  21  22  «1315842  584  टव  35

 15.  बंगलौर  34  353  244  914  65  356.  111  1282  674  362  20  78

 16.  हैदराबाद  40.  579.  खबव  0  65.  665  0  7  674  909  o  642

 17...  नागपुर  65  720  0  0  5...  824  0  7  45.  909  0.  88

 18.  भुवनेश्वर  65  366  27.  31  68.  435  0.  36  30  432  33.  88

 19.  लखनऊ  74  376  103  67  68.  435  23  36  7.  7.  34

 जयपुर 26 67 हि 4 57
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 ।  2  3  4  ठ  6  7  8  9  10  1  12  3.  14

 20...  गुवाहाटी  0  0  0  0  i)  25  0  5  12  24  3  6

 21...  एर्णकुलम  -  -  -  -
 ०0  4  0  0  13  13  0  0

 22.  अहमदाबाद  -  -  -  -  115.  1666  45  833  208  1818  71  1037

 कुल  407  8552.  5068  मामले: मामले बे हैं जिन्हें क्षेत्रीय श्रमयुक्त (के.) या सहायक श्रमायुक्त (के.) द्वारा की गई सुलह कार्यवाही के असफल होने पर औद्योगिक विवाद  4558

 *सूचना  प्राप्त  नहीं
 मामले  बे  हैं  जिन्हें  क्षेत्रीय  श्रमयुक्त  या  सहायक  श्रमायुक्त  द्वारा  की  गई  सुलह  कार्यवाही  के असफल  होने  पर  औद्योगिक  विवाद  सीधे

 की  धारा  जाते  के  अंतर्गत  सीजीआईटी  सह-श्रम  न्यायालयों  को  न्यायनिर्णयन  हेतु  भेजा  जाता

 आवेदन  वे  हैं  जो  सीजीआईटो  सह-श्रम  न्यायालय  के  समक्ष  औद्योगिक  विवाद  की  धारा  और  के  अंतर्गत  कामगारों  द्वारा  सीधे
 दायर  किये  जाते

 विकास  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  द्वारा  विभिन्न

 राज्यों  को  राज्यवार  कितनी  वित्तीय  सहायता  मुहैया  करायी  गयी
 विदेशी  सहायता  प्राप्त  सिंचाई  परियोजनाएं हा

 चाई  हे  जल  संसाथन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज़्  ):  पिछले  तीन  ब्षों

 श्री  जीवाभाई  के  दौरान  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एशियाई

 श्री  हरिसिंह  विकास  बैंक  और  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  कोई  वित्तीय  सहायता

 मुहैया  नहीं  कराई  गई  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों
 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  को  सिंचाई  परियोजनाएं  पूरा  करने  के  लिए  मुहैया  कराई  गई  विश्व
 तीन  वर्षों  के  दौरान  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  हेतु  एशियाई  बैंक  सहायता  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 मिलियन  अमेरिकी  डालर

 राज्य  परियोजनाओं  के  नाम  के  दौरान  प्राप्त  संवितरण  अभ्युक्ति

 2003-04...  11.317  2005-06

 त  2  3  4  5  6  7

 आंध्र  प्रदेश  आंध्र  प्रदेश  सिंचाई  38.290
 -  को  पूर्ण

 2.  आंध्र  प्रदेश  आंध्र  प्रदेश  आर्थिक  28.02  9.913  23.40  निर्माणाधीन  को  पूर्ण

 पुनर्सरचना परियोजना 3. कर्नाटक कर्नाटक समुदाय निर्माणाधीन आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 4. मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जल क्षेत्र - 0.466 निर्माणाधीन पुनर्सरचना परियोजना
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 1  2  3  4  5  6  7

 5  महाराष्ट्र  महाराष्ट्र  जल  क्षेत्र  -  -  3  788  निर्माणाधीन

 सुधार  परियोजना

 6  उड़ीसा  उड़ीला  जल  संसाधन  27.814  19.096  -  30.9.2004  को  पूर्ण

 समेकन  परियोजना

 7.  राजस्थान  राजस्थान  जल  क्षेत्र  5.100  18.417  26.975  निर्माणाधीन

 पुनसैरचना  परियोजना

 8  तमिलनाडु  तमिलनाडु  जल  13.985  8.808
 -  30.9.2004  को  पूर्ण

 संसाधन  समेकन

 परियोजना

 9.  उत्तर  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  जल  क्षेत्र  2278  11.537  9.339  निर्माणाधीन

 पुनसैरचना  परियोजना

 क्‍या  जर्मनी  में  हाल  ही  में  आयोजित  फीका  विश्व  कप

 धोलेरा  पत्तन  परियोजना  फुटबाल  मैचों  का  सीधा  प्रसारण  राष्ट्रीय  चैनलों  पर  नहीं  किया

 42.  श्री  हरिसिंह  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  धोलेरा  पत्तन  के  संबंध  में

 विकास  परियोजना  पर  मैसर्स  धोलेरा  पत्तन  लिमिटेड  से  पर्यावरण

 प्रभाव  आकलन  संबंधी  मुद्दों  पर  अतिरिक्त  स्पष्टीकरण  प्राप्त  हो

 चुके

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  की  समय-सीमा

 क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  मैसर्स  धोलेरा  पोर्ट

 लिमिटेड  द्वारा  दिये  गये  अतिरक्‍्त  स्पष्टीकरण  पर  विचार  करने  के

 बाद  तटीय  विनियमन  जोन  1991  के  तहत  18.4.2006

 को  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान  की

 फीका  विश्व  कप  फुटबाल  मैचों  का  प्रसारण

 43.  श्री  हेमलाल  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  फुटबाल  मैचों  के  सीधे  प्रसारण  को  बढ़ावा
 देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री

 प्रियरंजन  दासमुंशी  )  और  प्रसार  भारती  ने  सूचित
 किया  है  कि  फीका  विश्व  कप  2006  के  चार  मैचों  का

 नेशनल  पर  सीधा  प्रसारण  किया  गया  मैचों  के  मुख्य  अंशों  का

 रोजाना  एक  घंटे  का  प्रसारण  भी  नेशनल  पर  किया  गया

 दूरदर्शन  सभी  मैचों  का  सीधा  प्रसारण  नहीं  कर  सका  क्योंकि

 इसने  केवल  चार  मैचों  का  सीधा  प्रसारण  करने  के  लिए  अधिकार

 धारक  के  साथ  करार  किया

 प्रसार  भारती  प्रसारण/टैलीकास्ट  अधिकारों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करते  हुए  दूरदर्शन  पर  फुटबाल  मैचों  सहित  लोकप्रिय

 खेल  आयोजनों  को  दिखाने  के  लिए  सतत  रूप  से  प्रयासरत

 प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष राजसहायता

 44...  श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे

 श्री  हरि  केवल

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 किसानों  को  दी  जा  रही  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष
 राजसहायताओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  से  उन  राजसहायताओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें
 सीमान्त  तथा  निर्धन  किसानों  को  दिया  जा  रहा

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कोई  अध्ययन  कराया  गया
 है  कि  राजसहायता  लक्षित  वर्गों  तक

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  क्‍या  परिणाम  निकले
 और

 यदि  तो  किस  तारीख  से  यह  सुनिश्चित  किया  जा
 सकता  है  कि  यह  राजसहायता  वास्तविक  लक्षित  समूहों  तक

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 और  विभिन्‍न  स्कीमों/कार्यक्रमों  के  तहत

 कृषि  क्षेत्र  के  लिए  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  दोनों  द्वारा  राजसहायताएं
 दी  जाती  हैं  जिससे  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  सहित  किसानों  को
 लाभ  होता  भारत  में  कृषि  क्षेत्र  को  दी  गई  राजसहायता  का

 ब्यौरा  जैसा  कि  वर्ष  2000-01  से  2004-05  के  दौरान  केन्द्रीय
 सांख्यिकी  संगठन  द्वारा  संकलित  किया  गया  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  हाल  ही  कृषि  मंत्रालय  के  अनुरोध  पर
 में  कृषि  आदान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 विवरण

 मद  2000-01

 1  2  3

 1.  उर्वरक  13800

 1.1  घरेलू  उर्वरक  9480

 12.  आयातित  उर्वरक  ।

 13  किसानों  को  4319

 रियायत  वाले  विनियंत्रित

 उर्वरक  की  बिक्री

 2.  स्टीम  और  9098

 शक्ति  के  अन्य  स्रोत**
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 जनजाति  के  किसानों  को  राजसहायता  की  मात्राਂ  संबंधी  एक
 अध्ययन  उत्तर  हिमाचल

 पश्चिम  मध्य  आंध्र  कर्नाटक
 और  तमिलनाडु  के  चयनित  जिलों  में  कराया  अध्ययन  के
 उद्देश्यों  मे ंशामिल  (1)  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति
 और  सामान्य  वर्ग  के  किसानों  द्वाता  आदान  राजसहायता  की  उपयोगिता
 पद्धति  की  जांच  और  (2)  प्रयोग  की  गई  राजसहायता  की

 कुल  धनराशि  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  शेयर
 का  मूल्यांकन

 अध्ययन  के  मुख्य  तथ्य  (1)  सभी  वर्गों  के  किसानों  द्वारा
 आदान  राजसहायता  का  प्रयोग  किया  जाता  है  जिसमें  सामाजिक

 समूह  शामिल  नहीं  है  लेकिन  चयनित  समूहों  और  स्थिति  में  इनकी
 मात्रा  व्यापक  रूप  से  भिन्न-भिन्न  (2)  यद्यपि  सीधी  राजसहायता

 संसाधन  की  दृष्टि  से  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  किसानों  के  लिए  ही  दिये

 जाने  का  लक्ष्य  है  लेकिन  कुल  दी  जाने  वाली  सब्सिडी  में  इन
 किसानों  को  बहुत  कम  हिस्सा  मिलता  (3)  ऊर्जा  और

 सिंचाई  पर  प्रत्यक्ष  राजसहायता  का  प्रयोग  किसानों  द्वारा  व्यापक  रूप
 से  किया  गया  जो  जाति  पर  आधारित  नहीं  था  लेकिन  अन्य  किसान

 बड़े  लाभानुभोगियों  के  रूप  में  समझे

 अध्ययन  दर्शाता  है  कि  आदान  राजसहायता  लागत  को  कम

 करने  और  किसानों  की  आय  के  स्तर  को  बढ़ाने  में  प्रमुख  एवं
 लाभकारी  भूमिका  अदा  करती

 प्रश्न  नहीं

 करोड़

 2001-02  2002-03  2003-04...  2004-05

 4  5  6  7

 12595  11015  11847  16127

 8044  7790  8521  10243

 47  -  -  742

 4504  3225  3326  5142

 10251  8524  10558  उपलब्ध  नहीं
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 त  2  3  4  प  6  7

 3.  सिंचाई  13465  13164  15012  11142  12990

 4.  तिलहन  बीजों  के  2686  3001  3098  4017  उपलब्ध  नहीं

 दलहनों  आदि  के

 रूप  में  सीमान्त  किसानों

 और  कृषक  सहकारी  सोसाइटियों
 को  दी  गई  अन्य  राजसहायता

 1.  सीमान्त  किसानों  को  दिये  गये  उर्यरक  और  अन्य  व्यय  बजट  2006-07,  वौल्यूम  ।  केद्ध  सरकार

 2.  विद्युत  एवं  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन

 **विद्युत  बो्डों  और  निगमों  संबंधी  सभो  राजसहायताएं  शामिल  केवल  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  जिम्मेदार  विद्युत  राजसहायता  के  पृथक  आकलन  उपलब्ध  नहीं

 नीति  के  एक  विषय  के  रूप  में  किसानों  को  जल  आपूर्ति  को  दरों  को  कम  रखा  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  सरकारी  सिंचाई  प्रणाली  में  घाटा  हुआ  सकल
 राजस्व  पर  प्रच्यलन  लागतों  को  अधिकता  को  आरोपित  सिंचाई  राजसहायता  के  रूप  में  समझा  गया

 केन्द्रीय  सांख्यिकों

 जल  खियाद  पर  भारत-पाक  वार्ता

 45.  श्री  बुज  किशोर  क्‍या  जल  संसाथन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जल  विवाद  के  मुद्दे  पर  भारत-पाक  सचिव  स्तर

 की  वार्ता  हाल  ही  में  हुई  और

 यदि  तो  इसमें  चर्चा  किये  गये  मुद्दों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  तथा  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 जल  संसाथन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज़्  ):  भारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  22  से  23  2006  के  दौरान  इस्लामाबाद

 में  संयुक्त  वार्ता  के  रूप  में  तुलबुल  नौवहन  परियोजना  पर  सचिव

 स्तरीय  वार्ता

 पाकिस्तान  को  यह  अवधारणा  कि  परियोजना  संरचना

 एक  बैराज  है  जिसको  भंडारण  क्षमता  लगभग  03  मिलियन  एकड़

 फुट  (0.369  बिलियन  घन  है  और  यह  कि  भारत  को

 झेलम  नदी  की  मुख्य  शाखा  पर  किसी  प्रकार  की  भंडारण  सुविधा
 का  निर्माण  करने  की  अनुमति  नहीं  भारतीय  पक्ष  का  यह  मानना

 था  कि  जैसा  कि  सिन्धु  जल  संधि  1960  में  परिभाषित  किया  गया

 यह  संरचना  एक  भंडारण  सुविधा  नहीं  इसके

 वूलर  झील  एक  प्राकृतिक  भंडारण  है  और  अक्तूबर  से  फरवरी  तक

 शीतकालीन  महीनों  के  दौरान  नौवहन  के  लिए  जल  की  पर्याप्त

 गहराई  बरकरार  रखने  के  लिए  प्राकृतिक  भंडारण  से  बहिर्वाह  को

 विनियमित  करने  के  लिए  नौवहन  लाक  केवल  एक  संरचना

 साथ  इस  संधि  के  अंतर्गत  भारत  को  दी  गई  गैर-खपतकारी

 उपयोग  की  अनुमति  में  नौवहन  के  लिए  जल  का  नियंत्रण  अथवा

 उपयोग  शामिल  भारत  को  नौवहन  संरचनाओं  के  निर्माण  कौ

 अनुमति  है  बशर्ते  कि  वे  पाकिस्तान  द्वारा  अनुप्रवाह  पर  जल  के

 उपयोग  के  प्रति  कोई  पक्षपातपूर्ण  रवैया  नहीं  रखते  हों  और  यह  कि

 पाकिस्तान  ने  संरचना  के  निर्माण  के  द्वारा  उनके  अनुप्रवाह  पर  इन
 उपयोगों  के  प्रति  कोई  पक्षपातपूर्ण  रवैया  नहीं  अपनाया

 इस  बैठक  के  दोनों  पक्षों  में  एक  दूसरे  के  विचारों  के

 प्रति  बेहतर  समझ  उन्होंने  सिन्धु  जल  संधि  1960  के  प्रति

 अपनी  वचनबद्धता  की  पुनः  पुष्टि  की  और  इस  संधि  के  प्रावधानों

 के  अनुसार  इस  मामले  का  समाधान  करने  की  दृष्टि  से  संयुक्त
 वार्ता  के  अगले  दौर  के  दौरान  परिचर्चा  जारी  रखने  पर  सहमत

 शीतागार

 46...  श्री  हरिभाऊ
 श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह

 क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  2005-06  के  दौरान  देश  में  हुए  टमाटर  और

 प्याज  के  कुल  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 समुचित  भंडारण  सुविधा  के  अभाव  में  प्रत्येक  वर्ष  उक्त

 और  अन्य  नष्ट  हो  जाने  वाली  वस्तुओं  के  खराब  हो  जाने  की  कुल
 प्रतिशतता  कितनी
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  समस्याओं  से  निपटने  हेतु
 वर्तमान  शीतागार  भंडारण  क्षमता  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर  क्‍या

 कार्रवाई  की  गयी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्रचालित  शीतागारों
 की  संख्या  और  उनकी  भंडारण  क्षमता  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  राज्यवार  कुल  कितने  शीतागारों
 को  स्वीकृत  किये  जाने  का  विचार  और

 उक्त  अवधि  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ

 मुहैया  करायी  गयी  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  वर्ष  2005-06  के  दौरान  टमाटर  और  प्याज

 का  कुल  उत्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दर्शाया  गया

 भंडारण  सहित  कटाई  पश्चात  प्रबंध  के  विभिन्‍न  चरणों

 पर  प्रत्येक  वर्ष  शीघ्र  खराब  होने  वाली  नाशवान  मदों  के  प्रतिशत

 की  रेंज  8.37%

 सरकार  वर्ष  2005-06  से  फसलोपरांत  प्रबंधन  के  बारे

 में  अवसंरचना  विकास  के  लिए  और  1999  से  शीतागारों  के
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 वाणिज्यिकरण  के  लिए  एनएचबी  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  बागवानी
 मिशन  के  अंतर्गत  बागवानी  उत्पाद  के  लिए  शीतागारों
 के  निर्माण/आधुनिकौकरण/विस्तार  की  स्कीम  कार्यान्वित  कर  रही  है
 जिसमें  कुल  परियोजना  लागत  के  25%  की  दर  पर  पश्च  अंत  पूंजी
 निवेश  राजसहायता  का  प्रावधान  है  बशरतें  इसकी  अधिकतम  सीमा
 50.00  लाख  रुपये  प्रति  परियोजना  और  पूर्वोत्तिर  क्षेत्र/पहाड़ी  क्षेत्र  के

 लिए  परियोजना  लागत  के  33.3%  की  दर  पर  60.00  लाख  रुपये

 इसके  अलावा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अंतर्गत  कृषि  उत्पाद  निर्यात
 विकास  प्राधिकरण  संबंधी  एक
 स्कीम  कार्यान्वित  कर  रहा  है  जिसमें  अधिक  नमी  वाले
 डीप  नियंत्रित  वातावरण  अथवा  संशोधित  वातावरण
 भंडारण  आदि  सहित  विशेषीकृत  भंडारण  सुविधाओं  की
 स्थापना  का  घटक  शामिल  है  जिसमें  प्रति  लाभानुभोगी  10.00  लाख

 की  अधिकतम  सीमा  की  शर्त  पर  परियोजना  लागत  के  25%
 की  दर  पर  सहायता  का  प्रावधान

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कार्यरत  शीतागारों  की

 संख्या  उनकी  क्षमता  सहित  संलग्न  विवरण-त  में  दी  गई

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  एन  एच  बी  द्वारा  लगभग  228

 शीतागारों  की  स्वीकृति  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  चूंकि  यह  स्कीम

 मांग  आधारित  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  गये

 तथापि  एन  एच  एम  कार्यक्रम  2006-07  के  अंतर्गत  शीतागारों  के

 राज्यवार  प्रावधान  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-ाता  में  दिया  गया

 शीतागारों  के  निर्माण  के  लिए  प्रदत्त  निधियों  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण-[ए५  में  दिया  गया

 विवरण  7

 वर्ष  2005-06  के  दौरान  देश  में  टमाटर  और  प्याज  का  उत्पादन

 (000  टन

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  आलू  टमाटर  प्याज

 त  2  3  4

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  0.0  0.0  0.0

 आंध्र  प्रदेश  657  1453.7  670.0

 अरुणाचल  प्रदेश  275  0.0  0.0

 असम  589.1  330.2  16.8

 बिहार  5656.7  7272  1011.7
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 3  4

 उत्तर  प्रदेश  10319  8  1944  245.8

 उत्तरांचल  4985  95.0  25.2

 पश्चिम  बंगाल  7106 6  679.8  2457

 योग  29869.9  9064.0  8232.8

 एनएचबी
 एनए  «  उपलब्ध  नहीं

 विवरण  II

 विगत  तीन  वर्षों  के  लिए  देश  में  कार्यरत  शीतागार्रों  की  संख्या  और  क्षमता

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  संख्या  क्षमता  टन

 2003  2004  2005  2003  2004  2005

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  2  2  2  210  210  210

 2.  आंध्र  प्रदेश  234  257  266...  566600  662867  713729

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  1  1 1  5000  5000  5000

 4...  असम  30  24  86776  75916  75916

 5...  बिहार  237  238  238.  904700  910582  910582

 6...  चंडीगढ़  5  6  6  11216  12216  12216

 7.  छत्तीसगढ़  ठ  68  52...  248876  361044 =  257901

 8...  दिल्‍ली  91  92  92...  123394 =  126061 =:  126061

 9...  गुजरात  351  351  ३66...  874863  874863  948934

 10.  गोवा  24  24  5875  5875  5875

 11...  हरियाणा  233  237  237.  372719  380093..  380093

 12.  हिमाचल  प्रदेश  17  17  17  18375  18375  18375

 13.  जम्मू  व  कश्मीर  19  19  19  42869  42869  42869

 4.  झारखंड  25  25  25  80625  80625  80625

 15...  केरल  150  161  168  30070  35755  39745

 16.  कर्नाटक  114  123  123...  138849..  149250.._  149520
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 17  लक्षद्वीप  1  1 1  ३6  15  15

 18.  महाराष्ट्र  425  429...  _  424085 =  447960  459430

 19  मध्य  प्रदेश  164  167  174  712351.  73272.  781459

 20.  मणिपुर  0  0  0  0  0  0

 21.  मेघालय  3  3  3  3200  3200  3200

 22  मिजोरम  0  0  0  0  0  ०0

 23  नागालैंड  2  2  2  6150  6150  6150

 24  उड़ीसा  104  104  104...  «274175274175  27475...  274175

 25  पांडिचेरी  5  3  3  200  85  85

 26  पंजाब  378  382  382.  1221564 «=:  1231685 =  -123

 27...  राजस्थान  92  93  93...  26722...  272622..._  272622

 28.  सिक्किम  0  0  0  0  0  0

 29...  तमिलनाडु  113  119  124.  16102.  161899.  _178199

 30.  तिपुरा  14  8  8  31450  18450  18450

 31.  उत्तर  प्रदेश  एवं  उत्तरांचल  1277  1410  1410  7514299  8258813  8258813

 32.  पश्चिम  बंगाल  390  386  386.  4082370  4402977.  4402977

 योग  4541  4748  4779  18209098  19552344  19624911

 विवरण  II  ।  2  3  4

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  राष्ट्रीय  बागवानी  मिशन  के  अंतर्गत  4.  हरियाणा  ३  215.00
 शीतायारों  का  राज्यवार  प्रावधान

 5.  महाराष्ट्र  21  900.00

 राज्य  शौतमारों  को  संख्या  क्त्तीय  प्रावधान
 6.  उड़ीसा  4  132.00

 7.  राजस्थान  4  200.00
 1  2  3  4

 8...  पश्चिम  बंगाल  26  1499.96

 1.  आंध्र  प्रदेश  43  400.00  9...  केरल  4  48.00

 2...  छत्तीसगढ़  त
 50.00  10.  उत्तर  प्रदेश  19  950.00

 3...  गुजरात  15  750.00  11.  मध्य  प्रदेश  2  100.00
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 विवरण  77  राष्ट्रीय  पशुधन  नीति

 बागवानी  फसलों  के  लिए  शीतागार्यों  के  निर्माण  के  लिए  प्रदत्त  47.  श्री  स्वदेश  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 निधियां  कृपा  करेंगे  किः

 ण्ज्य  क्षमता  प्रदत्त  निधियां  क्‍या  सरकार ने  राष्ट्रीय  पशुधन  नीति  को  अंतिम  रूप  दे
 टन  रुपये  दिया

 1...  पंजाब
 256  19.95  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 2...  हरियाणा  134  11.00
 अंतिम यदि  तो  इसके  कब  तक  अंतिम  रूप  दिये  जाने  की

 3.  तमिलनाडु  1.00  8.75  संभावना

 4...  हिमाचल  प्रदेश  0.03  0.18
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 5:  उत्तर  प्रदेश  3243...  17551  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्लीमुद्दीन  )
 6...  ठत्तांचल  0.09  0.49  और  पशुधन  आहार  तथा  चारा  संसाधनों

 7...  महाराष्ट्र  253  21.00  में  गुणात्मक  एवं  मात्रात्मक  सुधार  लाने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  पशुधन
 नीति  तैयार  की  जा  रही  इसका  उद्देश्य  पोषण  तथा

 8...  राजस्थान  188  1345
 स्वास्थ्य  सुरक्षा  के  संबंध  में  तथा  पशुपालन  विस्तार  कार्यक्रमों  के

 9...  कर्नाटक  1.66  14.14  जरिये  भी  तथा  प्रबंधन  प्रैक्टिसों  के  बीच  बेहतर  तालमेल  प्रदान

 10.  .  गुजरात  2.96  22.10  करना  नीति  का  उद्देश्य  उक्त  क्षेत्रों  में  भविष्य  के  कार्यक्रमों  को

 11.  उड़ीसा  047
 दिशा-निर्देश  प्रदान  करना

 12.  मध्य  प्रदेश  2.10  12.69  राष्ट्रीय  पशुधन  नीति  को  तैयार  करने  में  समय  लगता  है

 क्योंकि  इसमें  नीति  को  अंतिम  रूप  देने  से  पहले  विभिन्‍न  तकनीकी
 .  छत्तीसगढ़ 3.  है

 छा
 1  838

 विशेषज्ञों  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  पणधारियों  के
 14...  पश्चिम  बंगाल  235  18.01  विचार  जानने  के  लिए  उनके  साथ  विचार-विमर्श  करना  होता

 15.  आंध्र  प्रदेश  2.63  17.18  राष्ट्रीय  पशुधन  नीति  तैयार  की  जा  रही  है  तथा  उक्त  कारणों  की

 16.  असम  056  6.36  वजह  से  इसको  अंतिम  रूप  देने  में  समय

 17...  बिहार  2.94  21.29  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  का  प्रभाव

 18...  झारखंड  076
 5:88  48.  श्री  क्या  उपभोक्ता  खाद्य

 19.  त्रिपुरा  0.08
 1.00  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 20...  दिल्ली  0.15
 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  उपभोक्ता  जागरूकता  और

 21...  केरल  0.06
 055  इसकी  वकालत  पर  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  प्रभाव

 22.  नागालैंड  0.05  0.60  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  करवाया

 23.  गोवा
 9.04  ०३6  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  0.04  0.53  परिणाम  निकले

 25...  जम्मू-कश्मीर  0.001  0.01  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 योग  60.40.  389  45
 ॥  क्या  विभिन्न  कारणों  से  उक्त  अधिनियम  के  लाभों  को

 एनएचबी  घटाया  जा  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अधिनियम  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाये  गये

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्‍्लीमुद्दीन  ):

 और  प्रश्न  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 स्पंज  आयरन  संयंत्र

 49.  श्री  ब्रजेश  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सरकारी  और  निजी  क्षेत्रों  में  स्थापित

 स्पंज  आयरन  संयंत्रों  की आज  की  तिथि  के  अनुसार  संख्या  कितनी

 इन  संयंत्रों  द्वारा  पैदा  किये  गये  रोजगार  अवसरों  का

 अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  स्थानोय  लोगों  के  लिए  नौकरी  में  कुछ  प्रतिशत

 आरक्षण  का  प्रावधान  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अभी  तक  क्या  कार्रवाई  की  गई

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश  दास  ):
 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  लोक  सभा  के  पटल

 पर  रख  दी

 काजू  उत्पादन  (  प्रोजेनी  )  बगीचे  की  स्थापना

 50.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगीः  क्‍या  कृष्डि  मंत्री  काजू
 उत्पादन  बगीचे  की  स्थापना  के  बारे  में  22  2006

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4572  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
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 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  अपनी  वार्षिक  कार्य  योजना

 (2006-07)  में  राष्ट्रीय  बागवानी  मिशन  के  तहत  धर्मवीर

 डुमकुर  जिले  में  काजू  उत्पादन  बगीचे  की  स्थापना  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):

 और  प्रश्न  नहीं

 दृश्य  मीडिया  के  लिए  आचार  संहिता

 51.  श्री  चन्द्र  मणि  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  प्रिंट  मीडिया  की  तर्ज  पर  दृश्य  मीडिया  के

 लिए  भी  आचार  संहिता  लागू  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री

 प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  और  सरकार  ने  केबल  टेलीविजन
 नेटवर्क  1995  के  तहत  निर्धारित  कार्यक्रम

 संहिता  एवं  विज्ञापन  संहिता  और  इसके  अंतर्गत  बनाए  गए  नए
 नियमों  तथा  चलचित्र  की  1952  के  अंतर्गत  निर्धारित

 फिल्मों  के  प्रमाणन  हेतु  दिशा-निर्देशों  की  समीक्षा  करने  के  लिए

 एक  समिति  का  गठन  किया  समिति  को  प्रसारण  संहिता  का

 मस़ौदा  तैयार  करने  का  शासनादेश  दिया  गया  इसमें
 फिल्मों  का  समाचार  और

 समसामयिक  विषयों  आदि  जैसे  विषय  शामिल

 नर्मदा  बांध  विस्थापितों  का  पुनर्वास

 52.  श्री  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  शुंगलू  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  नर्मदा  बांध  बिस्थापितों  के  उचित  पुनर्वास
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 जल  संसाधन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज़  )  से

 शुंगलू  समिति  ने  इसे  दिये  गये  कार्य  विचारार्थ  विशिष्ट
 विषयों  संबंधी  रिपोर्ट  सरकार  को  3  2006  को  प्रस्तुत  कर

 दी  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  को  अपनी

 टिप्पणियों  सहित  शुंगलू  समिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  उन्होंने
 8.7  .2006  को  शुंगलू  समिति  की  सिफारिशों  पर  निर्णय  इसे
 2002  की  सिविल  रिट  याचिका  संख्या  328  के  मामले  में  विचार

 करने  के  लिए  भारत  के  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  रखा

 माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ने  संबंधित  पक्षों  को  तीन  सप्ताह
 के  भीतर  रिपोर्ट  पर  अपने  उत्तर  तथा  अगले  तीन  सप्ताह  में  इसके
 अगले  उत्तर  देने  के  निदेश  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  सरदार
 सरोवर  बांध  के  विस्थापितों  के  राहत  एवं  पुनर्वास
 के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  के  वास्ते  मध्य  प्रदेश  सरकार  तथा

 नर्मदा  प्राधिकरण  को  निदेश  जारी  किये

 स्वास्थ्य  चैनल

 53.  श्री  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  लोगों  को  स्वास्थ्य  संबंधी  मुद्दों  पर

 जागरुक  और  शिक्षित  करने  के  लिए  एक  चैनलਂ  शुरू
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  चैनल  के  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 (  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया  है

 कि  इस  समय  दूरदर्शन  की  एक  स्वास्थ्य  चैनल  शरू  करने  की  कोई

 योजना  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 ग्लेशियरों  के  कम  होने  के  कारण  जल  निकायों  पर  प्रभाव

 54.  श्री  नवीन  क्या  जल  संसाथ्न  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः
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 देश  में  प्रमुख  ग्लेशियरों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  उनमें  से  कई  ग्लेशियर  कम  होते  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ग्लेशियरों  द्वारा  पोषित  जल  निकायों  पर  इसके
 प्रभाव  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  अथवा

 किये  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  प्रमुख  निष्कर्ष  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  सैफुद्दीन  सोज्ञ  ):  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  किये  गये  नवीनतम  आकलन  के  अनुसार
 हिमालयी  क्षेत्र  में  9575  ग्लेशियर

 और  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  हिमालयी  क्षेत्र

 में  अधिसंख्य  ग्लेशियर  गलने  के  चरण  से  गुजर  रहे  ग्लेशियरों

 का  गलना  एक  प्राकृतिक  घटना  और  चक्रीय  प्रक्रिया

 और  जल  निकायों  पर  ग्लेशियरों  के  गलने  से

 पड़ने  वाले  प्रभाव  के  संबंध  में  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  किया

 गया  हिमगलन  और  इसके  प्रभाव  की  प्रक्रिया  के  गहन

 अध्ययन  और  गहन  निगरानी  की  आवश्यकता  का  अनुभव  करते  हुए
 जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  विभिन्न  संबंधित  पहलुओं  की  जांच  करने

 और  सरकार  को  सलाह  देने  के  दृष्टिकोण  से  एक  स्थायी  समिति

 का  गठन  किया  इस  समिति  के  विचारार्थ  विषयों  में  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  उपलब्धता  और  बाढ़  पर  ग्लेशियरों  में  बढ़े

 हुए  हिम  गलन  की  बाधाओं  तथा  उपयुक्त  प्रेक्षक  नेटवर्क  और

 माडलिंग  तकनीकों  के  माध्यम  से  उनकी  पूर्व  स्थिति  प्राप्त  करने

 संबंधी  शामिल

 राष्ट्रीय  कृषि  नवीकरण  योजना

 55.  श्री  सुग्रीव
 श्री  किसनभाई

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि
 नवीकरण  योजना  शुरू  करने  का

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  लिए  आबंटित  धनराशि

 सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इससे  कृषि  क्षेत्र  किस  सीमा  तक  लाभान्वित

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्यजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  से  राष्ट्रीय  कृषक  आयोग  ने  अपनी  तीसरी

 रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  है  कि

 समेकित  उपाय  पैकेज  शुरू  करके  सतत  रूप  से  कृषि  उत्पादकता

 और  लाभप्रदता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कृषि  वर्ष  2006-07  को

 कृषि  नवीनीकरण  वर्ष  के  रूप  में  घोषित  किया  लागू  करने

 के  लिए  संस्तुत  पैकेज  के  मुख्य  घटक  पहले  से  ही  विभिन्न

 परिमाणों  में  कृषि  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  लक्षित

 चल  रहे  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  भाग

 इस्पात  की  कीमतों  में  वृद्धि

 56.  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह

 श्री  ताहिरः

 श्री  अशोक  कुमार

 महादेव  राव

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  हाल  ही  में  इस्पात  की  कीमतें  बढ़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण  हैं

 क्‍या  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इस्पात  की  कीमतों  में  गिरावट

 के  बावजूद  घरेलू  इस्पात  कंपनियों  ने  इस्पात  कौ  कीमतें  बढ़ा  दी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किये

 जा  रहे

 गत  छह  माह  के  दौरान  इस्पात  की  कौमतों  में  कितने

 गुणा  वृद्धि  हुई  और
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 कीमतों  में  इस  वृद्धि  की  कुल  प्रतिशतता  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश  दास  ):

 पिछले  6  माह  के  दौरान  इस्पात  की  विभिन्न  मदों  की  तात्कालिक

 खुदरा  कीमत  में  बढ़ोत्तरी  हुई

 पिछले  6  माह  के  दौरान  मुम्बई  में  चुनिंदा  इस्पात  मदों

 की  तात्कालिक  खुदरा  कीमत  अनुलग्नक  में  दी  गई  आम  तौर

 पर  घरेलू  बाजार  कीमतें  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  के  अनुरूप  होती  हैं

 और  यह  आयात  की  उतराई  तक  की  लागत  के  आधार  पर  तय

 की  जाती  फरवरी  2006  से  एच  आर  सी  आर

 बिलेटों  और  घायर  राइ्सल  जैसी  मर्दों  को  अंतर्राष्ट्रीय

 कीमतों  में  बढ़ोत्तरी  हुई  इस्पात  की  कीमतों  में  हुई  यह  बढ़ोत्तरी

 इस्पात  की  सुदृढ़  मांग  और  जिंक  तथा  फैरो  मिश्र  जैसे  कच्चे  माल

 कौ  कीमत  में  बढ़ोत्तरी  के  कारण  भी  हुई

 और  पिछले  दो  हफ्तों  में  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 इस्पात  की  कीमतों  में  कुछ  कमी  आई  है  और  इस  पर  घरेलू  उद्योग

 में  प्रतिक्रिया  अभी  होनी  नियंत्रणमुक्त  माहौल  में  सरकार  कीमतों

 को  प्रभावित  करने  के  लिए  बाजार  में  सीधे  हस्तक्षेप  नहीं  करती

 आयात  की  उतराई  तक  की  लागत  में  कमी  करने  और  घरेलू

 इस्पात  कीमतों  में  स्थिरता  लाने  में  मदद  करने  के  लिए  सरकार  ने

 लोहा  और  इस्पात  मर्दों  पर  सीमा  शुल्क  में  काफी  कमी  की

 गैर  मिश्र  इस्पात  पर  सीमा  शुल्क  को  2002-03  में  30  प्रतिशत  से

 घटा  कर  अगस्त  2004  में  5  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इसी

 अवधि  के  दौरान  मिश्र  इस्पात  पर  सीमा  शुल्क  को  30  प्रतिशत  से

 घटा  कर  15  प्रतिशत  कर  दिया  गया  वर्ष  2005-06  के  आम

 बजट  में  मिश्र  इस्पात  पर  सीमा  शुल्क  को  30  प्रतिशत  से  घटा

 कर  15  प्रतिशत  कर  दिया  गया  वर्ष  2005-06  के  आम  बजट

 में  मिश्र  इस्पात  पर  सीमा  शुल्क  को  और  कम  करके  10  प्रतिशत

 कर  दिया  गया  था  तथा  वर्ष  2006-07  के  आम  बजट  में  इसमें

 और  कमी  करके  इसे  7.5  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 और  पिछले  6  माह  के  दौरान  मुम्बई  में  चुनिंदा

 इस्पात  मदों  की  तात्कालिक  खुदरा  कौमत  और  पिछले  5  माहों  में

 प्रत्येक  माह  की  कीमतों  की  तुलना  में  जुलाई  की  कीमतों  में

 प्रतिशत  अंतर  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 मुंबई  में  चुनिंदा  इस्पात  मर्दों  की  बाजार  कीमतों  का  रुख

 मार्च

 2006  2006

 टीओआर/टीओटी  24500  24750

 (10

 बायर  राड्स  2260.00  237.00

 (8  (16.15)  (10.76)

 राउंड्स  24000  24250

 (16  (9.38)  (8.25)

 एचआर  क्वायल  25250  26750

 (2.5  (29.70)  (22.43)

 सीआर  क्वायल  29000  30500

 (0.63  (15.52)  (9.84)

 जीपी  शीट्स  34000  35000

 (0.63  (8.82)  (5.71)

 लिखित  150

 (रुपये/टन)

 अप्रैल  मई  जून  जुलाई

 2006  2006  2006  2006

 25750  27000  27000  27250

 25000  28750  26750  26250

 (5.00)  (8.70)  (1.87)

 25250  26250  26250  26250

 (3.96)  (0.00)  (0.00)

 28250  3150  31500  32750

 (15.93)  (3.15)  (3.97)

 30500  34000  33000  33500

 (9.84)  (1.47)  (1.52)

 35000  37500  37250  37000

 (5.71)  (-1.33)  (-0.67)
 .....  ररऊर॒ऋरऋ  रऋरऋरऋर॒ई॒ऋईऋ  ऑन  डहडह७ਂ  कसनफततटदतःत:सटडनससकजक  कफसकफकफकफडइफसफफसक्‍ककइऊक्‍इक्‍उइ२-६इक्‍ानन  नाना  EEnEE EE  EES

 ईआरयू/जेपीसी )
 (1)  कीमतों  में  उत्पाद  शुल्क  तथा  बिक्री  कर  शामिल

 (2)  सभो  कोमतों  संकेतात्मक

 (3)  कोष्ठक  में  दिये  गये  आंकड़े  पिछले  5  माह  में  प्रत्येक  माह  की  तुलना  में  जुलाई  की  कीमतों  में  प्रतिशत  अंतर  दशवि

 पर्यावरणीय  अवक्रमण

 57.  बाबू  राव

 श्री  अर्जुन
 श्री  आरून  रशीदः

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  अपनी  हाल  की  रिपोर्ट

 में  यह  भी  कहा  है  कि  एक  चौथाई  मौतें  पर्यावरणीय  खतरों  के

 कारण  होती

 क्‍या  मुख्य  रूप  से  अनियंत्रित  पर्यावरण  अवक्रमण  के

 कारण  भारत  में  प्रति  वर्ष  लगभग  8  लाख  बच्चे  जन्मजात  विकृतियों

 के  साथ  पैदा  होते  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किये  गये  हैं  अथवा  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  रिपोर्ट  के

 वैश्विक  आधार  पर  मृत्यु  के  सभी  मामलों  में  से  24%

 रोगों  का  भार  हुए  स्वस्थ  जीवन  और  23%

 पर्यावरणीय  घटकों  के  कारण  उसमें  बड़ी

 क्षेत्रीय  भिन्‍ताएं  थीं  और  विकासशील  क्षेत्रों  में  मृत्यु  के  सभी

 मामलों  में  से 27%  और  विकसित  क्षेत्रों  में  17%  मृत्यु  के  मामलों

 के  लिए  पर्यावरणीय  कारण  उत्तरदायी

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  भारत  में  पर्यावरणीय

 जोखिमों  द्वारा  उत्पन्न  जन्मजात  रोगों  से  संबंधित  मृत्यु  के  मामलों

 की  अनुमानित  संख्या  वर्ष  भर  में  7000  के  करीब
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 पर्यावरणीय  जोखिमों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  अपनाई
 गई  कार्यनीतियां  और  उपचारी  उपायों  में  पर्यावरण  और  प्रदूषण
 उपशमन  के  लिए  एक  विस्तृत  सीएनजी  सहित  उन्नत

 ईंधन  की  वहनीय  और  औद्योगिक  उत्सर्जन  मानकों  को

 कड़ा  विनिर्दिष्ट  उद्योगों  के लिए  अनिकार्य  पर्यावरणीय
 नागर  और  जैव-चिकित्सीय  अपशिष्टों  का  स्वच्छतर
 प्रौद्योगिकियों  को  बढ़ावा  वायु  और  जल  गुणवत्ता  निगरानी

 स्टेशनों  के  नेटवर्क  को  सुदृढ़  प्रदूषण  भार  और  ख्रोत

 संविभाजन  अध्ययन  का  प्रमुख  शहरों  और  संवेदनशील
 रूप  से  प्रदूषित  क्षेत्रों  के  लिए  कार्य  योजनाओं  को  तैयार  करना  व

 उन्हें  क्रियान्वित  करना  शामिल

 राह्य  पदार्थों  की  कमी

 58...  श्री  निखिल

 भरी  अधीर

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  देश  के  प्रख्यात  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  देश  में  व्याप्त

 खाद्य  पदार्थों  की  कमी  का  कारण  किसानों  की  उपेक्षा  बताई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  तथा  ब्यौरा  क्या  और

 किसानों  को  कृषि  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  सुविधाएं
 प्रदान  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  ठोस  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  और  ऐसे  किसी  विशिष्ट  उदाहरण  की  रिपोर्ट

 नहीं  मिली

 सरकार  कृषि  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  और  इस  प्रकार

 से  किसानों  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  बहुत  सी  स्कीमें  क्रियान्वित

 कर  रही  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने

 और  इसके  परिणामतः  किसानों  की  आय  में  वृद्धि  के  लिए  और

 इसे  अधिक  जीवन्त  तथा  सक्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 निरूपित  कार्यनीतियों  में  निम्नलिखित  शामिल  (1)  किसानों  को

 संस्थागत  ऋण  की  राशि  में  वृद्धि  करना  तथा  सहकारी  ऋण  व्यवस्था

 को  मजबूत  (2)  गुणवत्ता  आदानों  की  समय  पर  उपलब्धता

 सुनिश्चित  (3)  किसानों  के  प्रति  अनुकूल  तथा  मांग  संचालित

 कृषि  विस्तार  प्रणाली  को  बढ़ावा  (4)  बागवानी  क्रियाकलापों

 सहित  उच्च  मूल्य  वाली  फसलों  में  विविधीकरण  के  लिए  तेजी

 (5)  अवसंरचना  और  आपूर्ति  कौ  कड़ियों  को  मजबूत
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 (6)  शुष्क  भूमि/वर्षा  सिंचित  कृषि  प्रणाली  की  सततता  में

 वृद्धि  करना  तथा  सूक्ष्म  सिंचाई  के  जरिये  उपलब्ध  जल  संसाधनों  के

 प्रभावी  उपयोग  को  अनुकूलतम  (7)  कृषि  मंडियों  में  सुधार
 तथा  कटाई  पश्चात  प्रौद्योगिकी  का  व्यापक  प्रयोग  और  (8)  किसानों
 के  लिए  जोखिम  प्रबंध  व्यवस्था  हेतु  एक  विस्तृत  प्रणाली  का

 विकास

 आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात

 59...  श्री  असादूददीन
 श्री  रामजीलाल

 श्री

 श्री  चिन्ता

 श्री  राजा  मोहन
 श्री  संतोष

 श्री

 श्री  सुरवरम  सुधाकर
 श्री  तथागत

 श्री  दुष्यंत

 क्या  उपभोक्ता  सराद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  उनके  आयात  की  अनुमति  देने  तथा  उन

 पर  आयात  शुल्क  कम  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वस्तुबार  ऐसा
 आयात  किन-किन  देशों  से  कितनी-कितनी  मात्रा  में  तथा  किस

 मूल्य  पर  किया  गया  है  और  इस  संबंध  में  अब  तक  कितने  करार

 किये  गये

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितना  घाटा  होने  की

 संभावना

 क्या  सरकार  ने  निजी  कंपनियों  को  भी  ऐसा  आयात

 करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  शर्तें  और  निबंधन  क्‍या  हैं  तथा

 ऐसे  निजी  आयातकों  को  क्‍या  प्रोत्साहन  दिये  जा  रहे  और

 इस  बीच  इन  वस्तुओं  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य
 और  सार्बजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्लीमुद्दीन  ):

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 31.12.2006  तक  गेहूं  के  मुक्त  आयात  की  अनुमति  दी

 गई  है  तथा  आयात  शुल्क  को  घटाकर  5%  कर  दिया  गया

 सफेद  चीनी  पर  30.9.2006  तक  आयात  शुल्क  को  घटाकर  शून्य
 कर  दिया  गया  दालों  के  मामले  में  313.2007  तक  शून्य
 आयात  शुल्क  पर  आयात  की  अनुमति  दी  गई

 निजी  आयातक  अपने  वाणिज्यिक  निर्णय  के  अनुसार

 वस्तुओं  का  आयात  करते

 सरकार  ने  अन्य  बातों  के  31.3.2007  तक

 चीनी  और  दालों  के  निर्यात  की  अनुमति  समाप्त  कर  दी

 गुजरात  में  गेहूं  की  आपूर्ति  में  वृद्धि

 60.  श्री  हरिन  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  के  अनुरोध  पर  राज्य  को  गेहूं
 की  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कितनी  वृद्धि
 की  गई  और  इसकी  कब  तक  आपूर्ति  किये  जाने  की  संभावना

 क्या  उक्त  वृद्धि  को  आयात  द्वारा  पूरा  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए

 गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश

 प्रसाद  सिंह  ):

 से  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 गंगाऊ  अभयारण्य

 61.  श्रीमती  मेनका  क्‍या  पर्यावरण  और  बद  गंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  कुछ  समय  पूर्ब  मध्य  प्रदेश  के  पन्‍ना  जिले  के
 गंगाऊ  अभयारण्य  को  अभयारण्य  घोषित  किया  गया

 क्या  2006  में  पन्ना  के  जिलाधीश  द्वारा  इसे  पुनः
 अभयारण्य  घोषित  करने  के  लिए  घोषणा  की  गई

 क्‍या  इस  पुनर्घोषणा  के  पहली  घोषणा  में
 शामिल  4  गांवों  को  हटा  दिया  गया  है  जबकि  नए  आदेश  में

 जिलाधीश  द्वारा  4  नए  गांवों  को  शामिल  कर  दिया  गया  और

 यदि  हां  तो  विद्यमान  अभयारण्य  में  इस  भौगोलिक

 परिवर्तन  के  कारण  तथा  आधार  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):

 से  राज्य  सरकार  द्वारा  2006  में  दी  गई

 सूचना  के  अनुसार  अभयारण्य  के  अंदर  दाबों  को  आमंत्रित  करने

 हेतु  जिलाधीश  पन्ना  द्वारा  वन्‍्यजीव  1972  के

 अंतर्गत  दिनांक  3.4.2006  की  संख्या  249  द्वारा  एक  घोषणा  जारी

 की  गई  उपर्युक्त  घोषणा  में  26  गांवों  के  खसरा  का  ब्यौरा

 दिया  गया  था  जिसमें  सरकारी  अधिसूचना  के  अनुसार  इस  अभयारण्य

 में  अभयारण्य  के  बाहर  के  चार  गांवों  नामतः

 मझगावन  और  हिनोटा  राजस्व  का  क्षेत्र  दिखाया  गया

 पांच  गांव  नामत  कटारियां  जर्धावा  और

 बिल्हटा  के  राजस्व  क्षेत्र  का  भी  अभयारण्य  के  अन्दर  उल्लेख  किया

 गया  था  जो  सरकारी  अधिसूचना  में  शामिल  नहीं

 ऐसा  कई  मानचित्रों  की  भ्रान्त-व्याख्या  के  कारण  राजस्व  और

 बन  क्षेत्रों  का खसरा  ब्यौरा  सही  न  दिए  जाने  की  वजह  से  हुआ
 जिलाधीश  पन्‍ना  ने  77.2006  को  पन्‍ना  अभयारण्य  की

 संशोधित  घोषणा  जारी  की  है  जिसमें  सीमाओं  और  गांवों  का  सही

 तरीके  से  वर्णन  किया  गया

 समाचार  चैनल

 62.  श्री  राम  कृपाल  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  के  पास  नया  समाचार  चैनल  शुरू

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  लिए  कितने  बजट  की  आवश्यकता

 होगी  तथा  ये  निधियां  किन  स्रोतों  से  जुटाए  जाने  का  प्रस्ताव

 और
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 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  यदि  कोई
 निर्धारित  की  गई

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री
 प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया  है  कि
 इस  समय  दूरदर्शन  कौ  एक  दूसरा  न्यूज  चैनल  शुरू  करने  की  कोई
 योजना  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 द्वितीय  हरित  क्रान्ति

 63.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव
 श्री  रायापति  सांखघासिवा

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  प्रधान  मंत्री  द्वारा  पोषण  सुरक्षा
 तथा  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कृषि  पर  हाल  में  हुए  सम्मेलन  में
 व्यक्त  विचारों  के  अनुसार  द्वितीय  हरित  क्रान्ति  को  मूर्त  रूप  देने
 के  लिए  सात  सूत्रीय  रणनीति  बनाई  है  और  इसे  स्वीकृत  किया  है
 जैसाकि  28  2006  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसमें  राज्यों
 और  केन्द्र  को  क्‍या  भूमिका  सौंपी  गई  और

 इसके  लिए  निर्धारित  समय  अवधि  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  से  इसे  व्यापक  रूप  से  स्वीकार  किया  गया
 है  कि  मृदा  की  उर्वरता  में  जल  का  सतत  तथा  समान

 वहन  करने  योग्य  ऋण  व  फसल  उचित  प्रौद्योगिकियों
 का  विकास  और  उन्‍नत  विपणन  बीजों
 कौ  उन्नत  किस्मों  के  लिए  विज्ञान  एवं  जैव-प्रौद्योगिकी  का  अनुप्रयोग
 तथा  पशुधन  व  कुक्कुट  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  एक  ऐसे  प्रमुख
 क्षेत्र  में  है ंजिस  पर  कृषि  तथा  इसके  संबद्ध  क्षेत्रों  का  पुनरुद्धार
 करने  के  लिए  अत्यधिक  बल  देने  की  आवश्यकता

 इन  क्षेत्रों  में  त्वरित  तथा  सतत  विकास  हासिल  करने  के  लिए

 मौजूदा  नीतियों  और  कार्यक्रमों  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 प्रयास  किये  गये  कृषि  राज्य  का  विषय  होने  की  वजह
 से  राज्य  सरकारें  अपने  संबंधित  राज्य  में  कृषि  के  विकास  के  लिए
 नीतियों  व  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  हेतु  प्रमुख  रूप  से  उत्तरदायी

 केन्द्र  स्तर  केन्द्र  सरकार  किसानों  और  कृषि  क्षेत्र  के  प्रति
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 अपनी  जिम्मेदारी  को  महसूस  करती  है  और  इसके  यह
 किसानों  की  आय  में  वृद्धि  करने  तथा  उनके  जीवन  यापन  के  स्तर
 में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  स्कीमों  और  कार्यक्रमों  के  जरिए
 कृषि  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  राज्यों  के
 प्रयासों  को  अनुपूरित  करती

 गेहूँ  आबंटन  में  कटौती

 64...  श्री  हर्ष
 श्री  वरकला
 श्री  चन्द्रष्पनः
 श्री  पान्तियन

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  केरल  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  को  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  विवरण  हेतु  आबंटित  गेहूं  के  कोटे  में
 कटौती  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या
 कारण  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वितरित  गेहूं  की  राज्य-बार  कुल
 मात्रा  कितनी

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश
 प्रसाद  सिंह  )  और  गेहूं  के  घटते  हुए  स्टाक
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  द्वारा  यह  निर्णय  लिया  गया
 है  कि  केरल  सहित  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  लक्षित
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  गेहूं  के  आबंटन  को  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  औसत  मासिक  उठान  के  आधार  पर  संशोधित
 किया  गरीबी  रेखा  से  नीचे  और  अंत्योदय  अन्न  योजना
 परिवारों  के  लिए  गेहूं  के  आबंटन  में  की  गई  कमी  के  क्षतिपूर्ति
 चावल  के  आवंटन  में  तदनुरूपी  वृद्धि  करके  की  गई  उपर्युक्त
 कारण  के  आधार  पर  यदि  किसी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  गेहूं  की
 मात्रा  को  संशोधित  किया  जाता  है  तो  सरकार  संबंधित  राज्य
 सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  के  अनुरोध  पर  ऐसे  मामलों  में
 गरीबी  रेखा  से  ऊपर  के  परिवारों  के  लिए  भी  चावल  के  आबंटन
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  तैयार  गेहूं  के  संशोधित  आबंटन  के
 ब्यौरे  में  संलग्न

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  वितरित  गेहूं  की  कुल  मात्रा

 (राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  किया  गया  के  राज्यवार  ब्यौरे
 और  विवरण-गत  के  रूप  में  संलग्न
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 विवरण  1

 रा्यसंघ  राज्य  क्षेत्र  किस
 अप्रैल  और  2006  के  दौग़न  मासिक  आवंटन  06  से  07  तक  मासिक  प्रदर्शन

 जोड़  जोड़

 1  2  ३3  4  5  6  7  8  9  10  11

 1.  आंध्र  प्रदेश  गेहूं  0.000  0.000  12.806  12806  0.000  0.000  2.754  2-54

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  गेहूं  0.000  0285  0530.  0815  0000  0.256  0530  0786

 3.  असम  गेहूं  0.000  0.000  22128  22.128  0.000  0.000  18697  18.697

 4...  बिहार  गेहूं  26255...  83.711  9350  201316  21594  47.909  1.034  70537

 5.  छत्तीसगढ़  गेहूं  0.000  2610  26.45.  28755...  0.00.  2610  3.104  5.714

 6.  दिल्‍ली  गेहूं  1388  8660  58.130  68.178  1388  8660.  18346  28394

 7.  गोवा  गेहूं  0.000  0.55.  2856  3.011  0.000  0.55  0.201  0.356

 8.  गुजरात  गेहूं  16.598  29.501  144218  190317  11.101  19.954  6402.  37457

 9.  हरियाणा  गेहूं  83177  13345  5295.  79457.  8317  13345  7.421  29.083

 10.  हिमाचल  प्रदेश  गेहूं  2315.  1795  9861  13.971  2315  1795  6248  10.858

 11.  जम्मू-कश्मीर  गेहूं  1877  5380.  11.193  18450  1537  4406  11.93  17.136

 12.  झारखंड  गेहूं  11359  17506  5407.  34272  9.921  15.289  1375  26585

 13.  कर्नाटक  गेहूं  8398  13506  29967  51871  4509  3645  0.000  8.154

 4.  केरल  गेहूं  0.000  8.865  37325  46.190  0.000  7336  11277  19.113

 15.  मध्य  प्रदेश  गेहूं  46324.  61.704  136.660  244.688  45.025  59501  1.971  106.497

 16.  महाराष्ट्र  गेहूं  41.291  96526  254.252  392.069  35.205  82229.  5.154  122.658

 17.  मणिपुर  गेहूं  0.00.  1214  0500  1714  0.000  0.106  0.500  0.606

 18.  मेघालय  गेहूं  0.00.  0.000  0648  0.648  0.000  0.000  0430.  0430

 19.  मिजोरम  गेहूं  0.000  0.00  1.010  1.010  0.000  0.00.  0624.  0.624

 20...  नागालैण्ड  गेहूं  0330...  0524.  1873  272.  0326.  0517  0.1873  2.716

 21.  उड़ीसा  गेहूं  0.000  0.00  24402  24402  0.00  0.000  7293.  7793

 22...  पंजाब  गेहूं  4859  7358  85.39  98.56  3.904  5.22.  1306  11.122

 23...  राजस्थान  गेहूं  31.145  37.513  157.682  226.340  30459  36686  16.959  84.104

 24...  सिक्किम  गेहूं  0.00.  0.00.  0600  0600  0.000  0.000  0.245  0.245

 0 ७क्‍€8ट॒ट “पफ्एटए/भ/झहपाूमपभ।: थ"।ी।य।:|:िप पभप:भभ।/ |



 159...  प्रन्‍नों  के  24  2006  लिबित  160

 ग  2  3  4  5  6  7  9  10  11

 25...  तमिलनाडु  गेहूं  0.000  0.000  10.000  10.000  0000  0.000  3783.  3283

 26.  त्रिपुरा  गेहूं  0.000  0.00.  3.995  3.995  0.000  0.000  1337.  1337

 27...  उत्तरांचल  गेहूं  1.197  4428  7571  13196  क्र  4428  1566.  7.191

 28...  उत्तर  प्रदेश  गेहूं  47690  76825  270585  395.100  47690.  76825...  1451  125.458

 29...  पश्चिम  बंगाल  गेहूं  25.901  50274  98.112  174287  22716  43702  49.040  115.458

 30.  और  गेहूं  0042.  0.20.  0416  0578  0021  0061  0247.  0.329

 31.  चंडीगढ़  गेहूं  0.00.  0.105  4406  4511  0000  0.08  0.000  0.018

 32.  दादर  और  नगर  हवेली  गेहूं  0.037  0.08.  0129  0253  0.000  0.220  0.15.  .  0.044

 33.  दमन -  और  द्ीव  गेहूं  0.017  0.025  0.08  0.29  0005  0.00  0.000  0.012

 34...  लक्षद्वीप  गेहूं  0.00.  0000  0019  0.019  0.00.  0.000  0019  .  0.019

 35.  पांडिचेरी  मेहूं  0.000  0000  0200  0200  0.000  0.000  0.00.  0.100

 जोड़  275.340  522.022  1568  797  2366.159  247.239  435.442  183.995  866.676

 विवरण  177

 वर्ष  2005-06  के  लिए  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  गेहूं  का  आवंटन  और  उठान
 ह

 टन

 राज्य/संघ  आवंटन  उठान  उठान  प्रतिशतता

 राज्य  क्षेत्र

 गरेनी  गरेक  अंञयो  जोड़  गरेनी  गरेक  अंञयो  जोड़  गरेनी  गरेक  अंअयो  जोड़

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11.  12  13...  14

 1.  आंध्र  प्रदेश  1362...  8677...  018  909.  006  59023  328%  .  .  330

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  342.  66.  33.  9928  25.  4722...  03  74.  6713  4214.  756

 3...  असम  39008.  २8024.  28024.  8.9...  .  83.5

 4...  बिहार  12215  2851  26299.  565...  423.  25699  धागा  449.  198  HD  3033

 5...  रत्तेसगढ़  39086...  3],  42964.  828  4968.  13248  %059  4.159  IS

 6...  टिल्ती  106.044  70302.  16456  85722  1079  24%  1583  5  35.124  S041  .  43

 7...  गोवा  3681  296.  गा  388.  3883.  1033.  3.  १७

 8...  गुकाव  4230  1730616  207008  23993.  13351  19  040.  822.  7483.  5#

 9...  हरिकणा  195819  811356  .  86066  1039231  1622.  73  7282  08.  8885.  227.  8889.  351



 161  2  1928

 ।  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11.  12  13...  14
 गाज  प  7500...  3  8 1...  हिमाचल  प्रदेश  कहा  144824  21289  28%  99.  234  2  9408  7500...  896.  10%
 12...  जम्मू  और  कश्मीर  2289  28%  .  205.  1926.  2326.  9408  23.  920...  78%
 13...  ्नरखंड  शाह  617.175  205.  209.  69.  3652  8263.  9500  920...  78%
 14...  कर्नाटक  ध्रा9आ  शाह  हातरा$ई  809.  2644.  69.  3652  964  946.  ४५७0.  6७
 S.-W  केरल  59288  9956.  2644.  4058  964  767.  9481.  8
 8...  भ्ध्य  प्रदेश  2949  शाउअ  9956.  1228.  4058  156347  898.  3680  8339...  8
 17...  महारष्ट  124  कह  4348  40486.  33%.  14.18.  A  88.4  898.  3680  8339...  3323
 7...  मणिफ  कह  362.  20264  33%.  632  69.  9000.  ७५2

 मेघालय  06  632  69.  8326.  .  898
 20...  मिजोत्म  वेट  75.  755.  9%4  6294.  .  629
 20...  गागलैंड  7208  3512  उ्  351.012  688.  5228.  333  606  9%4  ३089  .  3086
 22...  उड्झेसा  134184  88%  %33  ..  ३089  .  7.3
 22...  पंजाब  517.808  45033...  20.7...  29.12.  %362.  306.  079  5388.  7.3
 2...  राजस्थान  aa.  24  72.  45033...  20.7...  BA.  %362.  939.  8972.  6458
 24...  सिक्किम  72.  72.  465.  465.  ७6583  6458
 2...  तमिलनाडु  20...  9G  798  73  &983..  BA  .  64५98
 26...  पग्िपु  वाख  झक्क  2934  53.  6263.  92.079  ३001

 2...  उत्त  प्रदेश  55.184  140592  13.965  538.28  58719  298  55338  103.985  106406  24293...  709.  +#58

 2.  उच्तांचल  55.84  1986472  781308  बी  आाध्व  227.  ध7&6 .  9244.  8.33...  697

 29...  पश्चिम  बंगाल  6329  86.  0504  026.  2386  227.  .  9244.  8.33...  697

 30.  व  ट्वीपसमूह  202...  86.  0504  6282.  026.  40.  004  OTA  TH  TOTO  7997.  2473

 3...  चंडीगढ़  5568  5504.  0.44.  6282.  .
 32...  दादर  और  नगर  हवेली  TA  0228.  .  045  303.  024.  0.75.  33.58.  468.  2473

 33...  दमन  और  द्वोव  08.  044.  0.44.  12.  0.3.  0.06.  10.  8.7

 34...  लष्षद्वोप  0228.  0228  003  0083  33.58.  .  8205

 35...  पंडिचेरी  3392...  392.  95...  95.  204  28014

 जोड़  15008.  45008.  5,%2287  13409.  1349.  8670...  १४७४.  १४४

 केरिपु/सीसुब  3392...  392.  95...  95.  28004.  6.867

 रक्षा  21,447,073  45008.  3,503397  12,191274  81670  १४७४.  १४४

 भूयन  उ.न. = उपलब्ध नहीं

 $. 4... 4. 266. >«&7 सकल जोड़ 7300479 3,/79026 5,%2287 3,537 2775590 8670. ॥3%5 . 3305 « उपलब्ध नहीं
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 विवरण  HI

 वर्ष  2004-2005  के  लिए  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  गेहूँ  का  आवंटन  और  उठन

 टन

 क्र्सं  राज्य/संघ  आवंटन  उठान  उठान  प्रतिशतता

 राज्य  क्षेत्र
 गरेनी  मरेक  अंअयो  जोड़  गरेनी  गरेऊ  अंञयो  जोड़  गरेक  अंअयो  जोड़

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  व  12  13...  14

 1...  आंध्र  प्रदेश  13862...  1362...  1826...  ..  33294  05  362...  26.  .  2.8

 2...  अल्थचल  प्रदेश  369.  786  155  349  79.  वो  9265  9789...  .  %.॥9

 3...  असम  40.  उज  14  4056.  4306.  979388  .  8.

 4...  बिहार  1331472  1374948  52.  25842  १38  23556  9473.  «51961  058.  963.  31%

 5...  उत्तेसगढ़  1027142510  छठ3॥  85.172  40758.  59  7329  958  .  .  2352

 6...  दिल्‍ली  110985  7408.  1715.  667%  08204.  33684.  1015.  43206.  ग्रकक  कया  86854.  586

 7...  गोवा  504.  403  HOTA

 8...  गुक्ाव  52568  41420...  753  2389%  38748.  154.641  9288  435  704.  3756.  9004...  3257

 9...  1323.  7532  38036.  रागाउश  छा  47355  धक्का  6350  6.199  3257

 1...  हिमाचल  प्रदेश  582%  16584  181.  70486.  4586.  97.  10424.  2051  8558  6350  676...  77

 12...  जम्मू  और  कश्मोर  5826.  8984  9१26.  23298.  508  186  7593  9928  826.  676...

 झरखंड  197565  .  8984  9१26.  क्राअ  1861.  1566.  7593  680.  29980  ४300.  584

 3...  कर्नाटक  632  667  122464172509  5308  आउ&॥  .  0058  29980  584

 5.  केरल  127.288  479.  3627473  1025324  19.219  29493  9095...  082.  .  538

 86...  मध्य  प्रदेश  शायर  2508.  41447  12438...  56  93607.  9095...  082.  9686.  आओ

 7...  महराष्ट  26  वाबदी  194.  72  38.  मा  87...  TBA  आग

 7...  मणिएए  7.716  34  1716  .  72  672.  «105298  .  .  1030

 19...  मेघालय  736  736  8.8  8.98  .  भ्रशा

 20...  मिवेत्म  72.  824.  941.  9316.  भ्रशा

 20...  नागलैंड  739  728.  249  88248.  2422  8232.  235  13511.  33.  89GB  936.  AD

 22...  उड़ीसा  ७0...  उज  ३60...  2422  53488  ..  891.  33.  3596.  72789.  १4

 22...

 पंजाब 8646. 606 53488 296 66005. 2 789. 94



 165.  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  उत्तर  166

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14
 अप  आ खहप>पशपभफपभपफूटडजफफडफ/पडप:3स्‍क्‍"?3एप:7:।॥।/श:पप+भथाशण::-न्‍--++...तईतईन॥/न््् ऱ  फरर  एफ  ७  फ  खऋखऋख+$ख$ख$&2&अउऊझ  फू
 23.  राजस्थान  7073  63768.  2475  6936.  A  OT  92999...  32... दादर और नगर हवेली. 1.16. 154. 03% 3. उठज.  उज.. उल, हल.  उल. उल.  92७9  ३24

 24.  सिक्किम  044.  OKO  5  46365  4636

 5.  दॉमलनाडु  «0054  OSA  59444  4953  49.95

 26.  गिषरा  226768  4794  7/2340  23279  12890364  44387  449

 उत्तर  प्रदेश  72457.  708.  60563.  808.  231%  83365  231%

 28.  उत्तरांचल  66.  १७6.  16044.  6372  12649.  9089  12649.  SA,  9239.  TAL  2830

 29.  पश्चिम  बंगाल  80.6.  35052.  UA.  कायउफ  684738  7408...  740...  46.60

 3.  9347412  8.6.  050.  7423340  05  088  फछा  3.13...  86004...  79

 चंडीगढ़  5568  63768.  6936.  में

 32...  दादर  और  नगर  03%  3.  श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

 33...  दमन  और  द्वीव  0488  044.  0084  करेंगे किः

 34...  लक्ष्दप  0008.  050...  .

 35...  पंडिचेरी  सर्वेक्षण किया  जहां देश  0055  005  कामगारों  4853  4.58

 बोड़ 94742 226768 2/8265 22475 7/2340 2264.89 86004... 4607 केरिप/सोसुब ३4648. 24688. 803... 808. .. रक्षा .. 9239. 92399 भूयन 85892... ४832. 7408... 740... $3760.. 46360 सकल जोड़ 2632656 3/34280. 7/23340. 7946... 3.3... 86004... 4482 उपलब्ध असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण और सुरक्षा का कार्यबल मुख्य रूप से नियोजित है और भविष्य में रोजगार सृजन के लिए उनकी क्षमता कया और हल ४ यदि तो इसके क्‍या परिणाम श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री चंद्रशेखर करेंगे किः क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा एक विवरण संलग्न |नियोजिय व्यक्तियों के कल्गण एप मा हथ की और ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया गये उपायों का ब्यौरा क्‍या विवरण क्‍या असंगठित क्षेत्र के ऐसे उद्यमों के विशिष्ट प्रकार सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए को सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां देश विभिन्न उपाय आरम्भ किये कामगारों के कुछेक श्रेणियों अर्थात



 167  प्रश्नों  के

 बीड़ी  कुछेक  गैर-कोयला  खान  कामगार  तथा  सिने  कामगार
 को  सामाजिक  सुरक्षा/कल्याणकारी  उपाय  प्रदान  करने  हेतु  केन्द्रीय
 कल्याण  निधि  सृजित  की  गई  कल्याणाकरी  उपायों  में  स्वास्थ्य

 बच्चों  के  लिए  शैक्षणिक  सहायता  और  पेयजल

 की  आपूर्ति  आदि  शामिल  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  के

 माध्यम  से  विभिन्‍न  कल्याणकारी  एवं  रोजगार  मूलक  योजनाओं  एवं
 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  कर  रही  इनमें  से  कुछ  योजनाएं  इस
 प्रकार  स्वर्णजयन्ती  ग्राम  स्वरोजगार  राष्ट्रीय  सामाजिक

 सहायता  प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  प्रधानमंत्री  ग्रामोदय
 स्वर्णजयन्ती  शहरी  रोजगार  सम्पूर्ण  ग्रामीण  रोजगार

 योजना  इसके  अलावा  असंगठित  क्षेत्र  के  गरीबी  रेखा  से

 नीचे  अथवा  गरीबी  रेखा  से  कुछ  ही  ऊपर  जीवन  यापन  करने  वाले

 कामगारों  के  लिए  बीमा  कवर  प्रदान  करने  वाली  जन  श्री  बीमा

 योजना  भी  उपलब्ध  सरकार  ने  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  परिवारों

 को  उपलब्ध  सार्वभौमिक  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  को

 भी  पुनः  तैयार  किया  असंगठित  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  उच्यम  आयोग

 की  स्थापना  की  गई  है  जो  असंगठित  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  समस्याओं

 की  समीक्षा

 हाल  ही  सरकार  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  अधिनियम

 अधिनियमित  किया  है  जिसमें  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  में  100  दिन  का

 गारन्टोकृत  मजदूरों  रोजगार  प्रत्येक  उस  घर  को  उपलब्ध  कराये  जाने

 का  प्रावधान  है  जिसमें  वयस्क  सदस्य  स्वेच्छा  से  अकुशल  शारीरिक

 कार्य  करने  को  तैयार

 गेहूं  का  क्षतिग्रस्त  भंडार

 66...  श्री  जनार्दन
 श्री  बालासाहिब  विखे

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गेहूं  का  निर्यात

 और  आयात  कितना-कितना

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  भारी  मात्रा  में

 खाद्यान्न  सड़  रहे  हैं  जैसा  कि  दिनांक  30  2006  के

 टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  गठित

 गयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश

 प्रसाद  सिंह  )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गेहूं  के  उत्पादन
 और  निर्यात  के  आंकड़े  निम्नानुसार

 वर्ष  उत्पादन  निर्यात

 2003-04  70.69

 2004-05  6864  07.45*  04

 खद्याननों  का  निर्यात  1.10.2004
 से  बंद  कर  दिया  गया

 2005-06  694.8

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  के  स्टाक  के  लिए

 गेहूं  का  कोई  आयात  नहीं  किया  गया

 से  प्रश्न  नहीं

 आमीण  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  चैनलों  का  बंद  किया  जाना

 67.  श्री  हंसराज  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  के  एक  से

 अधिक  चैनल  दिखाने  की  सुविधा  बंद  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्‍या

 कारण

 क्‍या  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  बैंड  में  सैटेलाइट

 प्रसारण  टू  अयर  डायरेक्ट  टू  प्रणालो  के  प्रचालन  में

 कोई  कठिनाई  आ  रही

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 क्षेत्रीय  चैनलों  को  दिखाने  के  लिए  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  पावर  ट्रांसमीटरों
 की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  और  नए  पावर  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने

 की  योजना  पर  पुनर्विचार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री
 प्रियरंजन  दासमुंशी  ):

 प्रश्न  नहीं

 से  (७)  दूरदर्शन  की  कू  बैंड
 सेवा  के  जरिये  पूरे  देश  में  एवं  निकोबार  ट्वीपसमूह  को

 में  बहु-चैनल  टीवी  कवरेज  उपलब्ध  करवाई  गई  लघु
 आकार  की  डिश  अभिग्रहण  इकाइयों  कौ  मदद  से  देश  में  कहीं  भी

 कू  बैंड  सिगनलों  को  प्राप्त  करना  संभव  इसलिए  इस  समय  नए
 ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करने  पर  विचार  नहीं  किया  जाता

 उत्पादों  की  गुणवत्ता  प्रमाणन  के  मानदंड

 68.  श्री  किन्जरपु  क्या  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं
 कि  सरकारी  स्वामित्व  वाले  मीडिया  द्वारा  विज्ञापित  उत्पाद  सभी

 उत्पादों  की  गुणवत्ता  प्रमाणन  के  मानदंडों  को  पूरा  करते  और

 चूककर्त्ता  एजेंसियों  द्वारा  नियमों  का  पालन  न  करने  के

 लिए  प्राधिकरण  द्वारा  कया  कार्रवाई  किये  जाने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री

 प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  सरकार  के  स्वामित्व  वाले  इलेक्ट्रानिक
 मीडिया  में  प्रसार  भारती  एक  सांविधिक  स्वायत्तशासी  निगम  वह

 वाणिज्यिक  विज्ञापनों  हेतु  अपनी  स्वयं  को  संहिता  का  अनुसरण
 करता  है  जिसमें  सामान्यतया  समाज  और  विशेषकर  उपभोक्ताओं  के

 हितों  की  सुरक्षा  करने  संबंधी  सख्त  प्रावधान  अंतर्विष्ट

 सरकार  के  स्वामित्व  वाले  प्रिंट  मीडिया  में  रोजगार  समाचार

 सहित  प्रकाशन  विभाग  के  प्रकाशनों  में  सरकार  से  संबंधित  विज्ञापनों

 को  प्रकाशित  किया  जाता  है  और  किसी  भी  उत्पाद  से  संबंधित

 विज्ञापनों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार

 निदेशालय  सामाजिक  जागरूकता  से  संबंधित  मामलों  में

 विज्ञापन  जारी  करता  है  लेकिन  उत्पादों  के  विज्ञापन  जारी  करने

 संबंधी  कार्य  में  शामिल  नहीं

 प्रश्न  नहीं
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 कृषि  व्यवसाय  परियोजना  विकास

 69.  श्री  वीरेद्र  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 लघु  किसान  कृषि  व्यवसाय  संघ  द्वारा
 तैयार  उद्यम  पूंजी  भागीदारी  के  माध्यम  से  कृषि  व्यवसाय  परियोजना
 विकास  को  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  उपर्युक्त  विषय  पर  ध्यान  दिया
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्ध  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  से  कृषि  मंत्रालय  इस  मंत्रालय  के  अधीन  एक
 स्वायत्त  लघु  कृषक  कृषि  व्यापार  संघ  के  जरिये  कृषि
 व्यापार  विकास  के  लिए  उद्यम  पूंजी  स्कीम  क्रियान्वित  कर  रहा  है
 ताकि  बैंकों  के  घनिष्ठ  सहयोग  से  कृषि  व्यापार  उद्यमों  की  स्थापना
 करने  और  कृषि  व्यापार  परियोजनाओं  की  स्थापना  में  निजी  निवेश
 को  उत्प्रेरित  करने  तथा  इस  प्रकार  उत्पादकों  के  साथ  कृषि  व्यापार
 परियोजनाओं  का  पश्च  संपर्क  सुदृढ़  करने  और  ग्रामीण  आय  व

 रोजगार  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उत्पादकों  को  विश्वस्त  मंडी  प्रदान
 की  जा  उद्यम  पूंजी  सहायता  परियोजना  साम्या  के  26%  या

 कुल  परियोजना  लागत  के  10%  या  75  लाख  इसमें  जो  कम

 की  सीमा  तक  साम्या  के  रूप  में  पात्र  परियोजनाओं  को  दी
 जाती  इस  सीमा  को  १0वीं  योजना  अवधि  के  दौरान  48.00

 करोड़  के  परिव्यय  के  साथ  19  2005  को  अनुमोदित
 किया  गया  अब  तक  एसएफएसी  ने  2005-06  के  लिए  44

 परियोजनाओं  और  2006-07  के  लिए  8  परियोजनाओं  हेतु  12.81

 करोड़  की  उद्यम  पूंजी  सहायता  की  मंजूरी  दी

 शैक्षिक  एवं  बाल  फिल्में

 70.  श्री  जसुभाई  धानाभाई  क्या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  शैक्षिक

 और  सामाजिक  बुराइयों  से  लड़ने  का  संदेश  देने  वाली  फिल्मों  का

 वित्तपोषण  किया  गया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  बाल  फिल्मों  का  निर्माण

 हुआ  और  इनमें  अलग-अलग  कितना  सरकारी  निवेश  किया  गया
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 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  वर्ष  2003-04  से  2005-06  के  दौरान
 मंत्रालय  द्वारा  वित्तपोषित  शैक्षिक  और  सामाजिक  बुराइयों  से  लड़ने
 का  संदेश  देने  वाली  फिल्‍मों  को  संख्या  13

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  3  शैक्षिक  और  सामाजिक

 बुराइयों  से  लड़ने  का  संदेश  देने  वाली  2  फिल्‍मों  सहित  बाल
 फिल्मों  की  संख्या  15  थी  जिनका  निर्माण  बालचित्र  भारत

 द्वारा  किया  गया  वर्ष  2003-04  से  2005-
 ७७  के  दौरान  फिल्मों  के  निर्माण  में  शामिल  सार्वजनिक  निवेश

 भारत  को  सहायता-अनुदान  के  रूप  584.43
 लाख

 कच्छे  काजू  का  उत्पादन

 71.  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कच्चे  काजू  का
 राज्यवार  कितना  उत्पादन  हुआ

 देश  में  काजू  बागानों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  गये

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कच्चे  काजू  को  किसानों  से

 उचित  मूल्य  पर  खरीदने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  उत्पादित  कच्चे

 काजू  की  मात्रा  का  ब्यौरा  दशने  वाला  विवरण  संलग्न

 राष्ट्रीय  बागवानी  मिशन  के  अधीन

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में
 वर्ष  2005-06  के  दौरान  4116.47  लाख  के  परिव्यय  से  काजू
 विकास  कार्यक्रम  चलाया  गया  411647  लाख  के  कुल
 परिव्यय  में  से  इन  राज्यों  में  वर्ष  2005-06  के  दौरान  काजू  के  नए
 पौध  रोपण  के  लिए  1818.63  लाख  की  राशि  आवंटित  की  गई

 यह  प्रश्न  नहीं

 काजू  उत्पादक  किसान  अपने  उत्पाद  के  लाभकारी  मूल्य
 प्राप्त  कर  रहे  2005  के  फसल  कटाई  मौसम  के  दौरान  विभिन्न
 राज्यों  में  प्रचलित  कच्चे  काजू  का  थोक  मूल्य  25,000  से  50,000

 प्रति  मीट्रिक  की  रेंज  में

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  उत्पादित  कच्चे  काजू  की  राज्यवार

 राज्य  2003-04

 पी  पीडीवाई

 त  2  हे  4

 केरल  101  95  890

 कर्नाटक  94  46  500

 गोवा  55  32  690

 महाराष्ट्र  148  120  1100

 55

 160

 ए-क्षेत्र  (000
 पी-उत्पादन  (000

 पीडीवाई-उत्पादकता

 2004-05  2005-06

 tt  पीडीवाई  ए  पी  पीडीवाई

 6  7  8  9  10

 54  900  98  क्ः  900

 43  680  100  45  700

 26  660  55  27  690

 174  1200  160  183  1300
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 अं  र
 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 तमिलनाडु  95  छठ  600  105  53  610  121  56  640

 आंध्र  प्रदेश  13%  95  750  150  88  840  170  92  880

 उड़ीसा  124  71  850  126  74  810  120  78  860

 पश्चिम  बंगाल  9  9  760  9  8  800  10  10  950

 अन्य  क्षेत्रों  18  16  790  18  14  800  2  15  650

 कुल  780  535  800  820  810  855  573  815

 जाधों  और  जलाशयों  का  निर्माण

 72.  श्री  अर्जुन  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारें  संबद्ध  राज्यों  के  विशेष  क्षोत्रों

 के  विरोध  के  बावजूद  केन्द्रीय  जल  आयोग  (सी:डब्ल्यूसी.)  से

 अनुमति  लिये  बिना  अपने  राज्यों  में  बांधों  और  जलाशयों  का

 निर्माण  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  केन्द्रीय  जल  आयोग  से  अनुमति
 और  उड़ीसा  की  सहमति  के  बिना  पोलवरम  परियोजना  और  वंशधारा

 अंतर-राज्य  नदी  में  काजगडा  फ्लड  फ्लो  कैनल  का  निर्माण  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  मामले

 का  समाधान  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  विशेष  कार्रवाई

 की  गई

 जल  संसाधन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज़्  ):  और

 14.200  के  दसवों  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य  सरकारों

 द्वारा  शुरू  की  गई  65  बृहद  और  100  मध्यम  अननुमोदित

 बहुउद्देश्यीय  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  हैं  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए

 और  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इंदिरा  सागर

 परियोजना  के  निर्माण  की  स्थिति  सूचित  नहीं  की  उड़ीसा  ने

 अंतर्रज्यीय  जल  विवाद  1956  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत

 शिकायत  के  माध्यम  से  2006  में  केन्द्र  सरकार  को  यह

 ध्यान  दिलाया  कि  आंध्र  प्रदेश  कटरागडा  में  वम्सधारा  के  दांये  तट

 से  फ्लड  फ्लो  नहर  निकाले  जाने  संबंधी  निर्माण  कर  रही
 जल  संसाधन  मंत्रालय  द्वारा  24  2006  को  उड़ीसा

 और  आंध्र  प्रदेश  के  सिंचाई/जल  संसाधन  विभाग  के  सचिवों  के

 साथ  बुलाई  गई  अंतर्राज्यीय  बैठक  आंध्र  प्रदेश  ने  सूचित  किया

 कि  नदी  नदी  किनारों  तथा  फ्लड  फ्लो  कैनाल  संबंधी  सिंगिदी

 जलाशय  और  कटरागडा  के  बीच  कोई  निर्माण  कार्य  नहीं  किया  जा

 रहा  है  तथा  सिंगिदी  जलाशय  के  अनुप्रवाह  में  कार्य  किये  जा  रहे
 अंतर्राज्यीय  बैठकों  के  माध्यम  से  इन  परियोजनाओं  में

 शामिल  अंतर्राज्यीय  मुद्दों  का  समाधान  करने  में  सहायता  कर  रहा

 विवरण

 क्र्सं  राज्य  परियोजनाओं  की  संख्या

 वृहद  मध्यम

 त  2  ३  4

 1  आंध्र  प्रदेश  6  2

 2  बिहार  4

 3  झारखंड  4  6

 4  गुजरात  1  9

 5  हरियाणा  1  --

 6...  कर्नाटक  10  11

 7.  केरल  2  2

 8...  मध्य  प्रदेश  3  1

 9.  छत्तीसगढ़  --  3
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 1  2  3  4  विवरण

 भारत  सरकार
 10.  महाराष्ट्र  31  61

 सूचना
 एवं

 प्रसारण  मंत्रालय
 11  उड़ीसा  3

 चना  रन

 ५  5  2006
 12...  पंजाब  1  --

 13.  तमिलनाडु  _  2  आदेश

 4.  उत्तर  प्रदेश  1  --  1.  दिनांक  11  2005  की  सूचना  संख्या  13/2/2002-

 15...  .  उत्तरांचल  4
 एण्ड  एल./बी.सी.-4  के  तहत  टेलीविजन  चैनलों  की

 ह॒  डाउनलिकिंग  के  संबंध  में  जारी  नीतिगत  दिशा-निर्देशों  के  पैरा  5.2

 कुल  65  100  के  अनुसरण  में  और  खेल  एवं  युवा  कार्यक्रम  प्रसार  भारती

 खेल  कार्यकलापों  हेतु  दूरदर्शन  को  प्रसारण  अधिकार

 73.  श्री  करुणाकर  क्या  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  खेल  कार्यकलापों  के  प्रसारण
 माध्यम  से  अर्जित  धनराशि  के  अनुवीक्षण  और  विनियमन  के

 एक  विनियामक  प्राधिकरण  की  स्थापना  की

 यदि  तो  क्‍या  देशभर  में  आयोजित  होने  वाले

 खेलकूद  कार्यकलापों  के  प्रसारण  का  एक  मात्र  अधिकार  दूरदर्शन
 को  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये
 जाने  की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री
 प्रियरंजन  दासमुंशी  ):  सरकार  प्रसारण
 क्षेत्र  का विनियमन  करने  के  लिए  एक  स्वायत्तशासी  प्राधिकरण  की
 स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रही

 सरकार  ने  5  2006
 को  यह  आदेश  जारी  किया  है  जिसके  तहत  टेलीविजन  प्रसारण
 अधिकार  धारक  खेल  चैनलों/खेल  प्रबंधन  कंपनियों  द्वारा  भारत  या

 विदेश  में  आयोजित  राष्ट्रीय  महत्व  के  अनेक  विनिर्दिष्ट  खेल  आयोजनों
 के  सीधे  प्रसारण  की  हिस्सेदारी  प्रसार  भारती  के  साथ  उसके
 स्थलीय  एवं  डीटीएच  नेटवर्क  पर  प्रसारण  हेतु  करनी  आवश्यक

 दिनांक  5  अप्रैल  2006  के  आदेश  की  प्रति  विवरण  के  रूप  में

 संलग्न  क्रिकेट  आयोजनों  के  मामलों  में  इनमें  भारत  की  सहभागिता
 वाले  सभी  मैच  और  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धाओं  के  फाइनल  और  सेमी

 फाइनल  शामिल

 प्रश्न  नहीं

 और  खेल  चैनलों  तथा  खेल  अधिकार  धारक  कंपनियों  से  परामर्श

 करने  के  पश्चात्‌  एतदद्वारा  यह  आदेश  दिया  जाता  है  कि  टेलीविजन

 प्रसारण  अधिकार  रखने  वाले  खेल  चैनलों/खेल  प्रबंधन  कंपनियों

 द्वारा  प्रसार  भारती  के  स्थलीय  एवं  नेटवर्क  पर  प्रसारण

 हेतु  भारत  या  विदेश  में  आयोजित  राष्ट्रीय  महत्व  के  निम्नलिखित

 खेल  आयोजनों  के  सीधे  खेल  चैनल/खेल  अधिकार  धारकों

 के  किसी  विज्ञापन  के  तत्काल  प्रभाव  से  प्रसार  भारती  के

 साथ  हिस्सेदारी  करनी

 अंतर्राष्ट्रीय  आयोजन

 ग्रीष्षकालीन  ओलंपिक

 शीतकालीन  ओलंपिक

 राष्ट्रमंडल  खेल

 एशियाई  खेल

 अफ्रीका-एशियाई  खेल

 (1)  टेनिसः

 डेविस  कप-भारत  की  प्रतिभागिता  वाले  सभी  और  सेमी

 'फाइनल/फाइनल

 ग्रैंड  स्लैम  टूर्नामेंट-सभी  प्रतिस्पर्धाओं  अर्थात  पुरुष
 महिला  मिक्‍्स्ड  मेन्स  वीमिन्स

 डबल  के  फाइनल  इसके  अतिरिक्त  यदि  कोई

 भारतीय  खिलाड़ी  भाग  ले  रहा  है  तो  क्वार्टर  फाइनल

 और  उससे  ऊपर  के  मैचों  में  भारतीय  खिलाड़ियों  को

 दिखाने  वाले

 चैम्पियनशिप-ग्रैंड  स्‍्लैम  टूर्नामेंट  के  ही
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 (2)

 विश्व  कप-भारत  कौ  प्रतिभागिता  वाले  सभी  मैच  और
 सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 चैंपियंस  ट्राफी-भारत  की  प्रतिभागिता  वाले  सभी  मैच
 और  फाइनल

 बेटन  कप-सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 इंदिरा  गांधी  महिला  गोल्ड  कप-सेमी  फाइनल  और

 (3)  फुटबाल

 विश्व  कप-सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 यूरोपीय  कप-सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 एशिया  कप-भारत  की  सहभागिता  वाले  सभी  मैच  और
 सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 सुबन्नतो  कप-सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 संतोष  ट्राफी-सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 फेडरेशन  कप-सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 डूरंड  कप-सेमी  फाइनल  और  फाइनल

 राष्ट्रीय  महिला  फुटबाल  चैम्पियनशिप-सेमी  फाइनल  और

 जूनियर  राष्ट्रीय  फुटबाल  चैम्पियनशिप-सेमी  फाइनल  और

 (4)  शतरंज

 विश्व  चैम्पियनशिप-चैम्पियनशिप  का  फाइनल  और  क्वार्टर

 फाइनल  तथा  उसके  ऊपर  के  टूर्नामेंट  में  भारतीय

 खिलाड़ियों  की  सहभागिता  वाले  सभी

 शतरंज  आलंपियाड-चैम्पियनशिप  का  फाइनल  और  क्वार्टर

 फाइनल  और  उसके  ऊपर  के  फाइनलों  में  भारतीय

 खिलाड़ियों  की  सहभागिता  वाले  सभी

 (5)  बिलियर्ड  और  स्नूकर  में  विश्व  चैंपियनशिप

 चैम्पियनशिप  के  फाइनल  और  क्वार्टर  एवं  उसके  ऊपर

 के  फाइनलों  में  भारतीय  खिलाड़ियों  की  सहभागिता  वाले  सभी
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 2.  इस  आदेश  के  जारी  होने  की  तारीख  से  पांच  वर्षों  के  लिए
 सूचीबद्ध  आयोजन  यथावत्‌  बने

 3.  यदि  सूची  में  ठल्लिखित  आयोजन  को  दूरदर्शन  द्वारा  प्रसारित
 नहीं  किया  जाता  है  नियंत्रण  से  परे  कारणों  को

 दूरदर्शन  को  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  अवसर  देने  के  पश्चात्‌
 अगली  वार्षिक  समीक्षा  में  उस  आयोजन  को  हटाने  पर  विचार
 किया

 4.  यह  मंत्रालय  इस  आदेश  के  कार्यान्वयन  की  वार्षिक  समीक्षा
 करेगा  और  नए  यदि  कोई  हों  पर  विचार

 जेरे

 निदेशक
 23381863

 वानिकी  में  निजी  क्षेत्र

 74.  श्री  विजय  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  2012  तक  33  प्रतिशत  वन

 क्षेत्र  के  लक्ष्य  को  प्राप्ति  के  लिए  निजी  क्षेत्र  और  स्थानीय  समुदायों
 के  सहयोग  हेतु  एक  आशय  प्र  प्रस्तुत  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 निजी  क्षेत्र  और  स्थानीय  समुदायों  के  साथ  लाभ  का

 अनुपात  कितना

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  से  अवक्रमित  भूमियों  को  बनीकृत  करने  के

 लिए  भू-स्वामित्व  वाले  स्थानीय  ग्राम  समुदायों  और

 प्रायेजकज  जो  कि  एक  उपभोक्ता

 सार्वजनिक  अथवा  निजी  क्षेत्र  में  सोसाइटी  अथवा  संगठन  हो  सकता
 को  शामिल  करके  एक  मल्टी-स्टेकहोल्डर  पार्टनरशिप

 फ्रेमवर्क  की  परिकल्पना  की  गई  इस  संबंध  में  भारतीय  वन

 प्रबंध  संस्थान  द्वारा  फ्रेमवर्क  का  प्रारूप  तैयार  किया  गया  प्रारूप

 दस्तावेज  में  भू-स्वामित्व  वाले  स्थानीय  ग्राम  समुदाय
 और  प्रायोजक  के  प्रत्येक  मामले  के  आधार  पार्टनरों  द्वारा
 सहमत  होने  वाले  ऐसे  फार्मूले  के  अनुसार  शेयर  करना  परिकल्पित
 किया  गया
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 फलदार  व॒क्षों  को  उगाना

 75.  श्री  जीवाभाई
 भ्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे

 क्या  परयविरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  वन  भूमि  पर  फलदार  वृक्षों  को
 उगाने  का  है  जो  कि  न  केवल  फलों  के  उत्पादन  में  अपितु
 पर्यावरण  के  लिए  भी  लाभदायक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  वन  भूमि  को  पटूटे  पर  दिये  जाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नपोनारायन
 मीना  ):

 से  प्रश्न  नहीं

 24  2006  लिखित  उत्तर  180

 स्थंज  लौह  संयंत्रों  को  पर्यावरणीय  मंजूरी

 76.  श्री  अनन्त  नायकः  क्या  पर्यावरण  और  थन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 नौवीं  और  दसर्बी  योजना  के  दौरान  राज्य-वार
 कौन  से  और  कितने  स्पंज  लौह  संयंत्रों  को  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान
 की

 कितने  संयंत्रों  ने  अब  तक  प्रदूषण  रोधी  उपायों  को  नहीं
 अपनाया  और

 इन  संयंत्रों  के  विरुद्ध  को  गई/की  जाने  वाली  कार्यवाही
 का  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना ):  नौवीं  और  दसवीं  योजना  के  दौरान  पर्यावरणीय
 प्रभाव  मूल्यांक+  1994  के  अंतर्गत  2।  स्पंज  लौह
 संयंत्रों  को  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान  की  गई  इससे  संबंधित  ब्यौरे
 संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 सभी  ने  अपनाया

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 नौवीं  और  दसवीं  योजना  के  दौरान  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान  किये  जाने  वाले  स्पंज  आयरन  संयंत्रों  की  संख्या

 एवं  नाम  का  राज्यवार  ब्यौरा

 परियोजना  प्रस्तावकक  का  नाम  और  राज्य

 त  2

 नौवीं  योजना  (  1997-2002  )

 आंध्र  प्रदेश

 1.  एसजेके  स्टील  कारपोरेशन  लिमिटेड

 छत्तीसगढ़

 2.  जिन्दल  पावर  एंड  स्टील  लिमिटेड

 गोवा

 3.  अपरांट  आयरन  एंड  स्टील  लिमिटेड
 नाम  गोवा  कार्बन

 झारखंड

 4.  उषा  बेलट्रोन  लिमिटेड

 मंजूरी  की  तिथि

 3

 8  1997

 4  2002

 1  2000

 8  2002
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 1  2  3

 उड़ीसा

 5...  मैसको  ग्रुप  लिमिटेड  21  1997

 6.  टाटा  स्पंज  आयरन  लिमिटेड  ३0  1997

 दसवीं  योजना  (  2002-2007  )

 छत्तीसगढ़

 1.  नैशनल  मिनरल्स  डैवलैपमेंट  कारपोरेशन  10  2002

 2.  जयसवाल  नीको  14  2004

 3.  जिन्दल  स्टील  एंड  पावर  3  2004

 4...  प्रकाश  इंडस्ट्रीज  27  2005

 5...  मोनेट  इस्पात  30  2005

 6.  जिन्दल  स्टील  एंड  पावर  10  2005

 7...  गोदावरी  पावर  एंड  इस्पात  नाम  इस्पात  गोदावरी  2  2006

 गुजरात

 8.  एस्सर  स्टील  7  2005

 9.  एस्सर  स्टील  13  2006

 महाराष्ट्र

 10.  सनफ्लैग  आयरन  एंड  स्टील  21  2006

 उड़ीसा

 भूषण
 12  2004

 2.  टाटा  स्पंज  आयरन  11  2004

 13.  नीपाज  मेटल  2  2005

 14.  भूषण  स्टील  एंड  स्ट्रीप
 30  2005

 18,  जिन्दल  स्टैनलैस
 5  2005

 ee  aa रसायन और  फृफ़््ऊ़  बताने को  री  पफ/भईफक्‍":पफ"!पहफहफह/७)यपः/।पश:प/क्‍७8पएफऐफफएफफफए।पशऑस्र्जजज-ः/य,यः

 किः
 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आवश्यक  जीवन  रक्षक  औषधियां  आसानी  से

 औषधियों
 बाजार  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  लोगों  को

 जीवन  रक्षक  औ  की  अनुपलब्धता  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा

 आमती  संगीता  कुमारी  सिंह
 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए
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 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  विजय  हान्डिक  ):  से

 औषध  1995  95),
 जीवन  रक्षक  औषधों  और  अन्य  में  कोई  भेद  नहीं  करता

 यह  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  मानदंड  या  मार्गदर्शी
 सिद्धांत  नहीं  हैं  कि किन  औषधों  को  जीवन  रक्षक  औषदों  के  रूप
 में  बर्गीकृत  किया  जा  सकता  आमतौर  पर  प्रत्येक  जीवन
 रक्षक  और  दीर्घायु  बनाने  में  उपयोगी  मानी  जाती  राष्ट्रीय  औषध

 मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  सामान्यतः  राज्य  औषध  नियंत्रकों
 से  प्राप्त  क्षेत्रीय  रिपोर्ट  के  आधार  पर  सभी  दवाइयों  की  उपलब्धता

 एवं  कमी  को  निगरानी  करता  हाल  के  दिनों  में  बाजार  में
 आवश्यक  दवाइयों  की  अनुपलब्धता  एवं  कमी  की  कोई  विशिष्ट
 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  जब  कभी  राज्य  औषध  गैर
 सरकारी  संगठनों  या  अन्य  स्रोतों  से  दवाइयों  की  कमी/अनुपलब्धता
 की  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  तब  एनपीपीए  प्रभावित  क्षेत्र/बाजार  में  उस
 खास  दवाई  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  करता

 आवल  और  गेहूं  का  उत्पादन

 78.  श्री  प्रबोध  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कई  राज्यों  ने  चावल
 और  गेहूं  का  सरप्लस  उत्पादन  दर्शाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 देशभर  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य-वार  कौन-कौन
 से  क्षेत्रों  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  और

 खाद्यान्नों  की  कमी  पर  काबू  पाने  के  लिए  सरकार  ने
 किस  कार्यवाही  की  परिकल्पना  की

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  और  उत्पादन  तथा  खपत  के  राज्यवार  आकलन
 के  अनुसार  वर्ष  2003-04  से  2005-06  तक  तीन  वर्षों  के  दौरान
 निम्नलिखित  राज्यों  में  चावल  और  गेहूं  का  अधिदेश  उत्पादन  हुआ

 चावल

 2003-04

 1.  छत्तीसगढ़

 2.  हरियाणा

 3.  उड़ीसा

 4.  पंजाब

 5.  उत्तर  प्रदेश

 6.  पश्चिम  बंगाल

 1.  छत्तीसगढ़

 2.  हरियाणा

 3.  उड़ीसा

 4.  पंजाब

 5.  उत्तर  प्रदेश

 6.  पश्चिम  बंगाल

 2005-06*

 1.  आंध्र  प्रदेश

 2.

 3.  हरियाणा

 4.  कर्नाटक

 5.  उड़ीसा

 6.  पंजाब

 7.  उत्तर  प्रदेश

 8.  पश्चिम  बंगाल

 2003-04

 1.  हरियाणा

 2.  मध्य  प्रदेश

 3.  पंजाब

 4.  राजस्थान

 5.  उत्तर  प्रदेश

 2004-05

 1.  हरियाणा

 2.  मध्य  प्रदेश

 3.  पंजाब

 4.  उत्तर  प्रदेश
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 2005-06  *

 1.  हरियाणा

 2.  पंजाब

 3.  उत्तर  प्रदेश

 *चौथा  अग्रिम
 खपत  का  आकलन  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संबंधी  चक्र  की

 रिपोर्ट  (2004)  द्वारा  प्रदत्त  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  चावल  और  गेहूं  की
 मासिक  प्रति  व्यक्ति  खपत  के  राज्यवार  ब्यौरों  के  आधार  पर  तथा  राज्यवार
 ग्रामीण  व  शहरी  आबादी  का  आकलन  2001  की  गणना  के  आधार  पर  किया
 गया  है  तथा  क्रमिक  वृद्धि  दरें  भारत  के  महापंजीकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जाती

 2  1928  लिखित  186

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  इस  अवधि  के  दौरान  खाद्यान्न
 उत्पादन  में  उत्तार-चढ़ाव  आया  प्रमुख  राज्यों  में  खाद्यान्न  उत्पादन
 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 देश  में  खाद्यान्नों  की  कोई  कमी  नहीं
 विशिष्ट  फसल  आधारित  प्रणालियों  के  तहत  अनाजों  के

 समग्र  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  देश  में
 प्रायोजित  स्कीम  के  रूप  में  कृषि  की  वृहत्‌  प्रबंधन  प्रणाली

 के  तहत  चावल  आधारित  फसल  प्रणाली  क्षेत्रों  मे ंसमेकित  अनाज
 विकास  कार्यक्रम  क्रियान्वयनाधीन  सरकार  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित
 स्कीम  अर्थात  समेकित  आयलपाम  एवं  मक्का
 स्कीम  1  2004  से  क्रियान्वित  कर  रही  है
 ताकि  इनके  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  की  जा

 विवरण

 राज्य  खाद्याननों  का  उत्पादन

 2003-04  2004-05  2005-06*

 1  2  3  4

 उत्तर  प्रदेश  44.25  3784  39.86

 पंजाब  24.73  25.67  25.19

 आंध्र  प्रदेश  13.70  13.40  16.89

 पश्चिम  बंगाल  16.01  16.06  16.11

 मध्य  प्रदेश  15.96  14.10  13.55

 हरियाणा  13.19  13.11  13.03

 महाराष्ट्र  10.32  10.54  12.40

 कर्नाटक  656  10.50  1153

 राजस्थान  17.99  12.15  10.77

 बिहार  11.21  ६|  7.70  9.03

 तमिलनाडु  बा  6.18  752

 उड़ीसा  7.6  6.89  7322

 गुजरात  657  5.26  6.28

 छत्तीसगढ़  6.47  5.02  5.71

 असम  4.04  3.62  3.56



 क्र
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 झारखंड

 उत्तरांचल

 जम्मू-कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश

 केरल  058

 अखिल  भारत

 *चौथा  अग्रिम  अनुमान

 पुष्यों  की  विमानों  से  बुलाई  भाड़े  में  कमी

 79.  श्री  इकबाल  अहमद  क्‍या  कृषि  मंत्री  पुष्पों  की

 विमानों  से  ढुलाई  भाड़े  में  कमी  के  बारे  में  27  200  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  96  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  के  अनुरोध  पर

 पुष्यों  की  विमानों  से  ढुलाई  भाड़े  में  कमी  के  संबंध  में  अंतिम

 निर्णय ले  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया ):  और  कर्नाटक  सरकार  को  अपेडा

 की  मौजूदा  परिवहन  सहायता  स्कीम  के  तहत  बागवानी  मर्दों  के

 निर्यात  के  लिए  परिवहन  सहायता  का  लाभ  उठाने  की  सलाह  दी

 गई  वित्तीय  वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  लिए  ताजे  तराशे

 हुये  फूलों  के  निर्यात  के  लिए  सरकार  द्वारा  हवाई  माल  भाड़े  पर

 सहायता  के  निम्नलिखित  प्रतिमान  अनुमोदित  किये  गये  हैं  और

 हवाई  माल  भाड़े  पर  सहायता  एफओबी  मूल्य  के  20%,

 माल  भाड़े  के  25%,  विशिष्ट  दर  प्रति

 इसमें  जो  सबसे  कम  की  दर  पर  निर्यातकों  को  उपलब्ध  कराई

 जाती

 नई  विज्ञापन  नीति

 80.  श्री  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 24  2006  लिखित  उत्तर  188

 3  थे

 231  2.07

 1.76  1.59

 150  149

 161  147

 0.67  0.64

 198.36  36  208.30

 क्‍या  सरकार  ने  नई  विज्ञापन  नीति  की  घोषणा  की

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 क्‍या  इसमें  छोटे  और  लघु  एवं  क्षेत्रीय  भाषाओं  के

 समाचार-पत्रों  को  पर्याप्त  अवसर  देने  का  भी  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  भरी

 प्रियरंजन  दासमुंशी ):

 से  एक  विस्तृत  नोट  विवरण  के  रूप  में  दिया  गया

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 नई  विज्ञापन  नीति  की  मुख्य  विशेषताएं  और  नई  नीति  में

 मझौले  और  क्षेत्रीय  भाषायी  समाचारपत्रनों  में  दिये  गये  जाने  वाले

 अकसरों  का  ब्यौरा

 (1)  6000  तक  के  प्रसार  का  दावा  करने  वाले  लघु
 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  हेतु  प्रसार  जांच  को  1  2006

 से  बन्द  कर  दिया  गया  जम्मू  और  कश्मीर

 तथा  अन्य  दूरस्थ  क्षेत्रों  पर  विशेष  बल  देने  वाले

 समाचारपत्रों  को अब  और  अधिक  विज्ञापन  जारी  किये

 क्षेत्र  आदि  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  समाचारपत्रों  की  विभिन्न  श्रेणियों  में  संतुलन
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 प्रश्नों  के

 स्थापित  करने  हेतु  नई  विज्ञापन  नीति  में  पहली  बार
 विशिष्ट  उपाय  निर्धारित  किये  गये  डिस्पले  विज्ञापनों
 में  लघु  और  मझौले  समाचारपत्रों  का  हिस्‍सा  लगभग
 25%  के  मौजूदा  स्तर  से  व्यय  की  गई  कुल  राशि  के
 40%  से  कम  नहीं  इसी  भाषायी  समाचारपत्रों
 को  पर्याप्त  कवरेज  दी  जानी  होती  व्यय  की  गई

 कुल  राशि  का  लगभग  30%  क्षेत्रीय  भाषायी  समाचारपत्रों
 को  पर्याप्त  कवरेज  दी  जानी  होती  व्यय  की  गई

 कुल  राशि  का  लगभग  30%  क्षेत्रीय  भाषायी  समाचारपत्रों

 पर

 सूचीबद्ध  करने  हेतु  पात्र  समझे  जाने  के  लिए  एक
 समाचारपत्र/प्रदत्त  प्रसार  पत्रिका  के  पास  कम  से  कम

 2000  प्रतियां  होनी  विज्ञापन  नीति  में

 संस्कृत  में  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं,  पिछड़े  सीमावर्ती  या

 दूरस्थ  क्षेत्रों  में  प्रकाशित  होने  वाले  अथवा  जनजातीय

 भाषाओं  या  जम्मू  और  अंडमान  एवं  निकोबार

 ट्वीपसमूह  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  प्रकाशित  होने  वाले

 समाचरपत्रों/पत्रिकाओं  के  लिए  विशेष  राहत  उनके

 लिए  प्रति  प्रकाशन  दिवस  केवल  500  प्रतियों  का  प्रमाणित

 न्यूनतम  प्रदत्त  प्रसार  जरूरी

 )  प्रसार  जांच  में  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  का

 कार्यालय  की  भूमिका  सांविधिक  लेखापरीक्षक  और  सनदी

 लेखाकारों  द्वारा  प्रतिस्थापित  कर  दी  गई  अब  प्रकाशक

 निर्धारित  प्रपत्र  में  75,000  तक  प्रसार  का  दावा  करते

 वक्‍त  लागत  लेखाकार/सांविधिक  लेखापरीक्षक/सनदी

 लेखाकार  के  प्रसार  के  सत्यापित  आंकड़े  को  प्रस्तुत

 करने  में  सक्षम  75,000  से  अधिक  प्रसार  हेतु

 एबीसी  प्रमाणपत्र  अपेक्षित

 नई  विज्ञापन  नीति  समाचारपत्रों  को  अपने  विज्ञापन  बिल

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  विज्ञापन  के  प्रकाशन  का  तारीख

 से  60  दिनों  का  समय  देती  विज्ञापन  एवं  दृश्य

 प्रचार  निदेशालय  को  बिलों  कौ  प्राप्ति  से
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 (5)  सूचीबद्ध  करने  हेतु  नए  आवेदन  अब  वर्ष  में  दो  बार

 किये  जा  सकते  हैं-पहले  प्रत्येक  वर्ष  फरवरी  के  अंत

 में  और  दोबारा  अगस्त  के  अंत  में  ।  फरवरी  के  अंत

 से  पहले  किये  गये  आवेदनों  पर  इस  वर्ष  के  मई  के

 माह  में  विचार  किया  जाएगा  और  उनकी  संविदा  उसी

 वर्ष  की  ।  जुलाई  से  शुरू  हो  जाएगी  तथा  अगस्त  के

 अंत  से  पहले  किये  गये  आवेदनों  पर  नवम्बर  में  विचार

 किया  जाएगा  एवं  उनकी  संविदा  अगले  वर्ष  की

 जनवरी  से  शुरू  हो

 (6)  अब  दर  संविदाएं  एक  वर्ष  के  स्थान  पर  तीन  वर्षों  की

 अवधि  के  लिए  जारी  की  यदि  आवश्यक

 हुआ  तो  प्रत्येक  वर्ष  प्रसार  का  सत्यापन  किया  जाएगा
 और  संविदा  की  वैधता  की  अवधि  के  दौरान  सूचीबद्ध
 करने  हेतु  मानदंडों  में  यथा  निर्धारित  सबूत  के  आधार

 पर  बदल  दिया

 (7)  नई  विज्ञापन  नीति  में  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  विज्ञापन  डीएवीपी  के  जरिये  भेजे

 मंत्रालयों/विभागों  के  अंतर्गत  सभी  संबद्ध

 स्वायत्तशासी  संगठन  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रम  भी  अपने  विज्ञापन  डीएवीपी  के  जरिये

 सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  भर्ती  और  डिस्पले

 सहित  सभी  प्रकार  के  विज्ञापनों  के  लिए  भुगतान  करना

 नई  विज्ञापन  नीति  में  यह  भी  निर्णय  लिया  गया

 है  कि  डीएवीपी  ग्राहक  मंत्रालयों/बिभागों  से  13%

 विभागीय  प्रभार  प्रभारति  नहीं

 दिल्ली  के  प्राणीउद्यान  में  मुर्गी  प्रजनन  केन्द्र

 श्री  सुग्रीव
 श्री  किसनभाई

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  के  केन्द्रीय  प्राणिउद्यान  में  एक

 60  दिनों  में  विज्ञापन  बिलों  का  भुगतान  करना  होता  मुर्गी  प्रजनन  केद्र  की  स्थापना  की

 ग्राहकों  से  डीएवीपी  द्वारा  निधियों  के  देर  से  प्राप्त  होने

 के  कारण  समाचारपत्रों  को  भुगतान  करने  में  विलम्ब  को

 कम  करने  के  उद्देश्य  से  नई  नीति  में  यह  उपबंध  किया

 गया  है  कि  बिलों  के  अंतिम  निपटारे  के  लंबित  होने

 से  विज्ञापों  के  जारी  करने  के  30  दिनों  के  अंदर

 ग्राहक  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  निधियों  को  अनंतिम  रूप

 से  जारी  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्‍या

 इस  केन्द्र  की  स्थापना  के  उद्देश्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  से  जी  सरकार  ने  राष्ट्रीय  नई
 दिल्ली  में  एक  रेड  जंगल  फाउल  प्रजनन  केन्द्र  की  स्थापना  की

 इसका  उद्देश्य  बंधक  अबस्था  में  आनुबांशिक  रूप  से  शुद्ध  रेंड  जंगल
 का  प्रजनन  करना

 परियोजना  के  लिए  अब  तक  21.50  लाख  रुपये  को

 राशि  आवंटित  और  खर्च  की  जा  चुको

 कार्य  बल  का  स्वास्थ्य  एवं  सुरक्षा

 82.  खाबू  राव

 श्री  क्रिन्जरपु

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  ने  श्रमिक  बल  की  व्यावसायिक  सुरक्षा  और

 स्वास्थ्य  संबंधी  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  वार्षिक  सम्मेलन
 में  भाग  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विकिरण  एवं  बेन्जीन  प्रभावों  से

 कामगारों  की  सुरक्षा  एवं  स्वास्थ्य  से  संबंधित  एक  प्रारूप  विधेयक

 लाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  देश  में  कार्यबल  के  स्वास्थ्य  एवं  सुरक्षा
 को  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चंद्रशेखर
 और  भारत  ने  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम

 सम्मेलन  के  सत्र  में  भाग  लिया  जिसमें  अन्य  बातों  के

 साथ  व्यावसायिक  सुरक्षा  एवं  स्वास्थ्य  के  मुद्दे  पर  चर्चा  की  गई
 और  व्यावसायिक  सुरक्षा  एवं  स्वास्थ्य  संबंधी  संवर्द्धनात्मक  कार्य

 ढांचा  हेतु  अभिसमय  एवं  सिफारिश  के  पाठ  को  अंतिम  रूप  दिया

 जा  अभिसमय  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सदस्य  देशों  के

 बीच  व्यावसायिक  सुरक्षा  एवं  स्वास्थ्य  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति

 व  राष्ट्रीय  पद्धति  की  आवश्यकता  का  उल्लेख

 और

 कारखाना  1948  की  धारा  87  के  अंतर्गत

 कारखाना  सलाह  सेवा  और  श्रम  संस्थान  द्वारा  तैयार  किये  गये
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 माडल  नियम  संख्या  120  की  अनुसूची  21  में  कारखाना  में  कार्यरत

 कामगारो  को  बेंजीन  के  सम्पर्क  में  आने  से  सुरक्षा  के  व्यापक

 प्रावधान  उपलब्ध

 शहरों  में  प्रदूषण  स्तर

 83.  श्री  ग्रअमेश  क्‍या  पर्यावरण  और  यन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राष्ट्रीय  वायु  गुणवत्ता  निगरानी  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  श्वसनीय  निलंबित  कण  पदार्थ  स्तरों

 के  आधार  पर  शहरों  की  अद्यतन  रैंकिंग  क्‍या  और

 शहरों  में  बढ़ते  हुए  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  राष्ट्रीय  गुणवत्ता  निगरानी

 कार्यक्रम  के  नाम  से  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  मानीटरी

 का  एक  राष्ट्रव्यापी  कार्यक्रम  निष्पादित  कर  रहा  परिवेशी  वायु

 गुणवत्ता  की  निगरानी  के  आधार  पर  2005  के  दौरान  आवासीय

 क्षेत्रों  मे ंनापे  गए  श्वसनीय  निलंबित  विविक्त  कण

 के  स्तरों  के  अनुसार  शहरों  को  दर्जा  दिया  गया  शहरों  की  सूची
 और  उनके  प्रदूषण  स्तर  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 वायु  प्रदूषण  के  उपशमन  हेतु  उठाये  गये  कदमों  में

 शामिल

 *  सामान्य  और  स्रोत  विशिष्ट  पर्यावरणीय  मानकों  पर

 भर
 प्रदूषण  स्रोतों  की  पहचान

 हि  स्वच्छतर  ईंधनों  को  बढ़ावा  और  निर्माण  अवस्था  पर

 आये  एक्जास्ट  मानदंडों  के  प्रवर्तन  के  माध्यम  से  वाहनीय

 प्रदूषण  को  नियंत्रण

 हि  वाहनों  में  उपयोग  हेतु  प्रदूषण  नियंत्रण  में

 प्रमाणन  प्रणाली  को  शुरू

 हा
 वायु  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  के  लिए  शहर  विशिष्ट

 कार्य  योजनाओं  को  तैयार  और

 +  पर्यावरणीय  अनुपालन  हेतु  नियमित
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 विवरण

 क्र्सं  शहर  2005  के  दौरान  आरएसपीएम
 का  वार्षिक  औसत  सान्द्रण

 1  2  3

 1  गोबिन्दगढ़  250

 2  लुधियाना  232

 3.  रायपुर  192

 4.  लखनऊ  186

 5...  कानपुर  178

 6.  जालंधर  175

 7.  अलवर  160

 8.  झरिया  156

 9...  देहरादून  150

 10.  फरीदाबाद  148

 11.  आगरा  147

 12.  अहमदाबाद  134

 13.  बापी  134

 14,  शोलापुर  129

 15.  जामनगर  129

 16...  इंदौर  126

 17.  अंकलेश्बर  126

 18.  सतना  124

 19...  सूरत  124

 20...  धनबाद  ढ़

 21. =  भिलाई  118

 22...  दिल्‍ली

 23...  हाबड़ा  वा

 24...  गुवाहाटी  412
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 त  2  3

 25.  कोलकाता  110

 26...  पटना  109

 27...  नागडा  108

 28...  जोधपुर  107

 29.  नासिक  105

 30.  चन्द्रापुर  105

 31...  कोटा  104

 32.  वाराणसी  103

 33...  पुणे  101

 34.  विशाखापटनम  96

 35.  राऊरकेला  93

 ३6.  बड़ोदरा  90

 37.  चंडीगढ़  89

 38.  जबलपुर  82

 39.  जयपुर  80

 40.  मुम्बई  79

 41...  उदयपुर  78

 42...  त्रिवेन्द्रम  77

 43...  कोरबा  75

 44...  हैदराबाद  75

 45...  रायगढ़  75

 46...  बंगलौर  68

 47...  नागपुर  67

 48...  कोजीकोड  67

 49...  तृतीकोरीन  65

 50.  अंगुल  65

 51...  गजरौला  60

 झरिया  का  आंकड़ा  औद्योगिक  क्षेत्र  और  आगरा  का  डाटा  ताज  महल
 से  लिया  गया
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 1  2  3

 खाह्य  उपलब्धता  संबंधी  यूएनडीपी  रिपोर्ट
 पाकिस्तान  -0.8  05

 84.  श्री  असादूददीन  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  फिलिपिन्स  02  -0.6
 कृपा  करेगे  किः

 श्रीलंका  0.1  0.1

 क्‍या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा
 याईलैण्ड  4.9  76

 हाल  ही  में  जारी  की  गई  एशिया  प्रशांत  मानव  विकास  रिपोर्ट  2006
 में  यह  दर्शाया  गया  है  कि  भारत  खाद्य  अभाव  वाला  देश  बन  गया  वियतनाम

 “  3.0

 जैसाकि  दिनांक  30  2006  के  टाइम्सਂ  में  रिपोर्ट

 छ्पी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौया  और  इसके  कारण  क्‍या

 और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तशा  उपभोक्ता  मामले  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  और  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम

 द्वारा  जारी  एशिया  प्रशांत  मानव  विकास  रिपोर्ट  2006  में  यह
 उल्लेख  किया  गया  है  कि  क्षेत्र  में  दस  बड़े  जिनकी

 निम्न  से  मध्यम-आय  अर्थव्यवस्था  में  से  चार  में  अब  खाद्य  की

 निवल  कमी  हो  गई  वे  पाकिस्तान  और

 फिलीपीन्स  इनमें  से  चीन  के  पास  हाल  फिलहाल  अर्थात  2003
 तक  अधिशेष  था  और  फिलीपीन्स  के  पास  1994  तक  अधिशेष
 भारत  तथा  साथ  ही  श्रीलंका  में  यह  अधिशेष  स्थिर  रहा  है  जहां

 यह  काफी  कम  मलेशिया  और  थाइलैंड  में  अधिशेष

 में  वृद्धि  हुई  निम्नलिखित  सारणी  एशिया  और  प्रशांत  क्षेत्र  में

 निवल  खाद्य  अधिशेष  और  कमी  प्रदर्शित  करती

 देश  1990  2000

 1  2  3

 बंगलादेश  -04  -12

 चीन  32  -03

 भारत  3.0  3.0

 इंडोनेशिया  17  43

 मलेशिया  14  43

 विश्व  2005

 यह  प्रश्न  नहीं

 कृषि  अनुसंधान  को  सुदृढ़  करने  हेतु  परियोजना

 85.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव  क्‍या  कृषि  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  अनुसंधान  को  सुदृढ़  करने  हेतु
 1200  करोड़  रुपये  की  एक  परियोजना  शुरू  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  एवं  कार्य  प्रणाली  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया ):

 राष्ट्रीय  कृषि  नवोन्मेषी  परियोजना  कृषि
 उत्पाद  की  लाभप्रदता  और  गुणवत्ता  किसानों  की

 आय  बढ़ाने  एवं  देश  में  अलाभकारो  क्षेत्रों  में  स्थित  ग्रामीण  समुदाय
 की  जीविका  को  सुधारने  संबंधी  समस्या  को  हल  करने  के  लिए
 बनायी  गयी  राष्ट्रीय  कृषि  नवोन्मेषी  परियोजना  का  सम्पूर्ण
 उद्देश्य  गरीबी  उन्मूलन  तथा  आय  सृजन  के  लिए  भारतीय  कृषि  में

 स्थायी  परिवर्तन  और  तेजी  लाने  में  सुविधा  प्रदान  करना

 परियोजना  के  चार  घटक  हैं  अर्थात्‌  (1)  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि

 अनुसंधान  प्रणाली  के  परिवर्तन  के  प्रबंध  के  लिए
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  उत्प्रेक  एजेन्ट  के  रूप  (2)

 उत्पादन  से  उपभोग  प्रणाली  में  (3)  स्थिर  ग्रामीण

 जीविका  सुरक्षा  पर  अनुसंधान  तथा  (4)  कृषि  विज्ञानों  के  अग्रणी

 क्षेत्रों  मे ंमूल  तथा  नीतिगत  परियोजना  के  विभिन्न  घटकों

 को  सार्वजनिक  अनुसंधान  निजी  गैर  सरकारी  संगठनों

 तथा  अन्य  स्टेकहोल्डर  के  बड़े  नेटवर्क  द्वारा  कार्यान्वित

 किया
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 इस  परियोजना  को  2006  से  मंजूरी  दी  गई  है  तथा
 इसके  पूरे  होने  की  अवधि  6  वर्ष  परियोजना  की  कुल  लागत
 250  मिलियन  अमेरिकी  डालर  है  जिनमें  से  विश्व  बैंक  का  ऋण
 के  रूप  में  अंश  200  मिलियन  अमेरिकी  डालर  होगा  तथा  भारत
 सरकार  का  अंश  50  मिलियन  अमेरिकी  डालर  परियोजना
 की  लागत  भारतीय  मुद्रा  में  1189.99  करोड़  रुपये  के  बराबर  होगी
 जो  प्रचलित  विनिमय  दर  पर  आधारित

 इस  परियोजना  को  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा
 कार्यान्वित  किया  राष्ट्रीय  कृषि  नवोन्मेषी  परियोजना  का
 कार्यान्वयन  बड़े  पैमाने  पर  सहभागिता  तथा  विकेन्द्रीकरण  द्वारा
 इसमें  एनएआरएस  के  ग्राहक  तथा  स्टेकहोल्डरों  तथा  अन्य  संबद्ध

 मंत्रालय/विभाग,  गैर  सरकारी  निजी  किसान  संगठन

 आदि  शामिल

 मूल्य  वृद्धि  संबंधी  पैनल

 86...  श्री  किसनभाई
 श्री  बृुज  किशोर

 क्या  उपभोक्ता  राद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  खाद्यानोों  सहित  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  समीक्षा  के लिए  एक  पैनल  गठित

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  पैनल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उक्त  पैनल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का

 ब्यौरा  क्‍या  और

 मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या

 अनुवर्ती  कार्रवाई  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्लीमुद्दीन  ):

 से  प्रश्न  नहीं  आवश्यक  वस्तुओं

 के  मूल्यों  की  सरकार  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  बारीकी  से  निगरानी  की

 जाती
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 रावघाट  लौह  अयस्क  खनन  के  लिए  पर्यावरणीय  मंजूरी

 87.  श्री  हंसराज  कया  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रावघाट  लौह  अयस्क  खनन  क्षेत्र  को  छत्तीसगढ़
 स्थित  भिलाई  स्टील  प्लांट  को  पटूटे  पर  देने  हेतु  आवेदन  केन्द्र
 सरकार  के  पास  पर्यावरणीय  मंजूरी  हेतु  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 रावघाट  खनन  क्षेत्र  को  पटूटे  पर  देने  हेतु  अनुमोदन  कब
 तक  दिये  जाने  की  संभावना

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान  करने  के  लिए  पर्यावरण

 एवं  वन  मंत्रालय  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं

 तटीय  खतरा  क्षेत्र  मानचित्रण  परियोजना

 88.  श्री  किन्जरपु  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  एक  तटीय  खतरा  क्षेत्र  मानचित्रण  परियोजना

 आरम्भ  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तटीय  समुदायों  की  सुरक्षा  तथा  सतत्‌  तटीय  विकास  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  कार्रवाई  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना  ):  और  सरकार  ने  प्रायोगिक  स्तर  पर  बाढ़  की

 सीमा  और  तटरेखा  परिवर्तन  के  आधार  पर  संवेदनशील  मानचित्रण

 का  सीमांकन  करने  का  कार्य  स्पेस  एप्लीकेशन
 सागर  विकास  सैन्टर  फार  अर्थ  साईंस

 त्रिवेन्द्रम  और  भारतीय  देहरादून  को  सौंपा

 तटीय  समुदायों  की  सुरक्षा  और  विकास  को  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  कार्य  तटीय  विनियमन  जोन
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 1991  पर  स्वामीनाथन  समिति  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 है  जिसमें  एकोकृत  तटीय  जोन  प्रबंधन  योजना  को  तैयार  करना
 शामिल  इसमें  संवेदनशील  बायो-शील्ड  उपलब्ध
 प्रवाल  कच्छ  बालू  टीले  आदि  जैसे  प्राकृतिक
 बैरियरों  को  सुरक्षा  एवं  संरक्षण  और  एकोकृत  तटीय  जोन  प्रबंधन

 और  पर्यावरण  प्रभाव  मूल्यांकन  के  आधार  पर  विकासीय  कार्यों  को

 बढ़ावा  देने  पर  विचार  किया  गया

 त्यरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को  सहायता

 89.  श्री  अर्जुन  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  सामान्य

 तथा  फास्ट  ट्रैक  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वर्ष  2004-05  और  2005-

 06  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  बजट  राशि  की  तुलना  में

 प्रदान  की  गई  कुल  धनराशि  का  राज्यवार  एवं  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  कुल
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 कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  और

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में सृजित  कुल  सिंचाई
 क्षमता  तथा  पूरी  की  गई  परियोजनाओं  की  कुल  संख्या  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  (  सैफुद्दीन  सोज ):  वर्ष  2004-
 05  और  2005-06  के  दौरान  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम

 के  तहत  राज्यों  के  लिए  फास्ट  ट्रैक  के  तहत
 परियोजनाओं  सहित  सिंचाई  परियोजनाओं  को  मुहैया  कराई  गई
 केन्द्रीय  सहायता  के  साथ-साथ  इन  वर्षों  के  लिए  योजना
 आयोग  द्वारा  निर्धारित  सीमा  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  1  में  दिए  गए

 किसी  वर्ष  के  दौरान  एआईबीपी  के  तहत  केन्द्रीय  सहायता
 50%  प्रत्येक  की  दो  समान  किस्तों  में  जारी  की  जाती  केन्द्रीय
 सहायता  की  दूसरी  राज्य  सरकारों  द्वारा  पहली  किस्त  के  रूप
 में  जारी  केन्द्रीय  सहायता  का  70%  व्यय  करने  तथा  वर्ष  के  दौरान
 राज्य  का  संगत  हिस्सा  जारी  करने  संबंधी  उपयोग  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत
 करने  के  पश्चात  जारी  की  जाती

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  व  में  दिया  गया

 विवरण  1

 वर्ष  2004-05  से  2005-06  के  लिए  एआईबीपी  के  तहत  सीमा  और  सीएलए  की  स्थिति

 2004-05  2005-06

 राज्य  सीमा  जारी  ऋण  एवं  सीमा  जारी  अनुदान
 अनुदान  की  कुल  राशि

 राशि

 त  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  275.0000  87  5470  100.0000  311.3815

 2  अरुणाचल  प्रदेश  20.0000  10.0000  20.0000  18.0000

 3.  असम  35.0000  16.9300  35.0000  34.9332

 4  बिहार  75.0000  37.2150  175.0000  16.2380  .2380

 5  छत्तीसगढ़  75.0000  2.9250  100.0000  7.6645

 6.  गोवा  5.0000  0.6500  5.0000  न

 7.  गुजरात  1000.0000  530.5000  1000.0000  339.6000

 8.  हरियाणा  25.0000  11.1350  25.0000  6.0000

 9.  हिमाचल  प्रदेश  15.0000  3.6900  37.6900  30.0785
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 ree  77  व  ए्शऊऋच््गसप्फ
 फपफ्ऊ/...़््ई<़़

 12.  जम्मू  एवं  कश्मीर  40.0000  396.2952  40.0000  36.6878
 13.  झारखंड  50.0000  49,4400  50.0000  5.0370
 14.  कर्नाटक  567.0000  396  .2952  400.0000  168.0966  7759

 केरल  50.0000  49,4400  50.0000  167
 16.  मध्य  प्रदेश  850.0000  13.0000  750.0000  75.7035  .0966

 महाराष्ट्र  707.0000  529.2860  4.0000  1.5750  3822

 मणिपुर  10.0000  5.0000  86.7800  752035
 19.  मेघालय  4.0000  4.0000  4.0000  7.9987
 20.  मिजोरम  280.0000  5.0000  330.0000  151.3742
 21.  नागालैंड  8.0000  4.0000  8.0000  7.9987
 20.  उड़ीसा  280.0000  24.2230  330.0000  90.2952
 23.  पंजाब  1.5000  0.0000  84.3700  0.9113

 22.  राजस्थान  400.0000  352.9040  400.0000  90.2952

 23.  सिक्किम  20.0000  0.7500  35.5500  31.9950

 24.  तमिलनाडु  5.0000  0.0000  5.0000  0.0000

 25.  त्रिपुरा  20.0000  38.9917  35.5500  80.4387

 26.  उत्तर  प्रदेश  400.0000  13.4610  429.0000  0.0287

 27.  उत्तरांचल  30.5000  2867 3372  6675.8900  80.4387

 28.  पश्चिम  बंगाल  40.0000  40.0000  0.0287

 कुल  5087.0000  2867  3372  6675.8900

 विक्‍रण  क्षमता

 एआईबीपी  के  तहत  सृजित  क्षमता  और  पूर्ण  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य  सृजित  क्षमता  पूर्ण  परियोजाएं

 बृहद/मध्यम  लघु  वृहद/मध्यम  लघु
 2005  2005-06  2006  2005-06

 2.  2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  293.632  ना  4  जा

 2. अरुणाचल प्रदेश न+ 26.28 ध्ा ज----+---ततततत3>तनन्‍ततनत+_तऋतऋतनैनैन्‍नै%)मश'"स्‍॑ूतू-----_.... फपचखऑ उ_उउ्उ॒औ॒॑औऑऔऋऊऋउ॒रइरऋ् र
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 1  2  3  4  5  6

 3.  असम  64.919  16.48  2  52

 4...  बिहार  226.166  न  1  न

 5.  झारखंड  11620  तन  2  न

 6...  गोवा  9494  न
 शून्य  —

 7...  गुजरात  493.626  न  9  _

 8...  हरियाणा  98  .237  _  1  _

 9...  हिमाचल  प्रदेश  2.178  5.48  शून्य  43

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  13.723  शून्य  शून्य  शून्य

 11...  कर्नाटक  353.804  न  1

 12.  केरल  34.290  1  न

 13.  मध्य  प्रदेश  97  289  —  3  न

 14.  छत्तीसगढ़  127.172  1  न

 15.  महाराष्ट्र  182  465  न  9  न

 16.  मणिपुर  0.000  5.36  शून्य  182

 17.  मेघालय  0.000  2.90  शून्य  34

 13.  उड़ीसा  144.491  शून्य  4  8

 19.  पंजाब  100.990  न  व  _

 20.  राजस्थान  337  238  न  4  न

 21.  तमिलनाडु  0.000
 न

 शून्य  —_—

 22.  त्रिपुरा  5.359  शून्य  859

 23.  उत्तर  प्रदेश  809.418
 न  6  _

 24.  उत्तरांचल  _  768  तन  418

 25.  पश्चिम  बंगाल  73.027
 न  त  _

 26.  मिजोरम
 न  3.33  34

 27...  नागालैंड  19.30  गा  6.20

 28.  सिक्किम
 न  2.98  नत+  291

 कुल  3479.138  142.838  50  3706
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 दलहन  का  आयात

 90.  श्री  करुणाकर  क्या  उपभोक्ता
 खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  देश  में  दलहन  का  उत्पादन  इसकी  खपत  की

 तुलना  में  कम

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  इसके
 उत्पादन  और  खपत  के  तुलनात्मक  आंकड़े  वर्ष-बार  क्‍या

 क्‍या  इस  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  दलहनों  का  आयात
 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  तस्‍लीमुद्दीन  ):

 वर्ष  2003-04  और  2004-05  में  कुल  149.1

 लाख  टन  और  1313  लाख  टन  दलहनों  का  उत्पादन  हुआ
 15  2006  को  रिलीज  किये  गये  चौथे  अग्रिम  अनुमान  के

 अनुसार  2005-06  में  कुल  131.1  लाख  टन  दलहनों  का  उत्पादन

 होने  का  अनुमान  राष्ट्रीय  पोषाहार  हैदराबाद  द्वारा  की

 गई  सिफारिश  और  भारत  के  महापंजीयक  द्वारा  किये  गये  आबादी

 के  अनुमानों  के  अनुसार  अनाजों  सहित  खाद्यान्नों  की  मानकीय

 अपेक्षा  के  आधार  पर  वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06

 में  क्रमशः  कुल  1674  लाख  1706  लाख  टन  और  1738

 लाख  टन  दालों  की  खपत  की  अपेक्षा

 वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  के  दौरान

 17.23  लाख  1339  लाख  टन  और  16.08  लाख  टन

 दलहनों  का  आयात  किया

 स्वैम्प  (  दलदली )  हिरनों  में  रेडियो  कालर  लगाना

 91.  श्री  सुग्रीव  क्‍या  पर्यावरण  और  चन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  स्वैम्प  हिरनों  में

 रेडियो  कालर  लगाने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  देश  में  स्वैम्प  हिरनों  की  संख्या  में
 दिन-प्रतिदिन  कमी  आ  रही

 यदि  तो  पूर्ववर्ती  गणना  की  तुलना  में  आज  की
 तिथि  के  अनुसार  देश  में  उक्त  हिरनों  की  संख्या  कितनी  और

 देश  में  स्वैम्प  हिरनों  के  संरक्षण  हेतु  सरकार
 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन

 मीना ):  और  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  ने  मुख्य
 वन्यजीव  उत्तरांचल  को  वन्यजीव  1972
 की  धारा  के  तहत  झिलमिल  झील  संरक्षण  रिजर्व  में  आठ
 स्वैम्प  हिरनों  के  प्रवास  का  पता
 लगाने  हेतु  रेडियो  कालर  लगाने  की  अनुमति  दी

 और  स्वैम्प  हिरन  उत्तरांचल
 उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  से लगा  दलदली  क्षेत्र  काटेरनिया

 घाट  और  हस्तिनापुर  सुरक्षित  असम  में  काजीरंगा  राष्ट्रीय
 उद्यान  और  मध्य  प्रदेश  में  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  में  पाया  जाता

 भारतीय  वन्यजीव  संस्थान  के  अध्ययनों  से  स्वैम्प  हिरनों

 की  संख्या  के  बढ़ते  रुझान  का  पता  चलता  है  और  इनका  2000

 से  2400  के  बीच  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  राज्य  सरकारों

 से  ऐसी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  स्वैम्प  हिरनों

 की  संख्या  घट  गई

 सरकार  द्वारा  स्वैम्प  हिरन  की  सुरक्षा  के  लिए  निम्नलिखित

 उपाय  किये  गये

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  किये  गये

 (1)  स्वैम्प  हिरन  को  वन्यजीव

 1972  की  में  शामिल  किया

 गया  है  और  इस  प्रकार  इसे  उच्चतम  स्तर  की  सुरक्षा
 प्रदान  की  गई

 (2)  वन्यजीव  1972  के  उपबंधों  के

 अंतर्गत  वन्यजीवों  के  अवैध  शिकार  एवं  वाणिज्यिक

 दोहन  के  लिए  इन्हें  कानूनी  सुरक्षा  मुहैया  कराई  गई

 (3)  बन्यजीव  1972  में  संशोधन  किया

 है  और  इसे  और  अधिक  कड़ा  बनाया  गया

 अपराधों  के  मामले  में  सजा  को  बढ़ाया  गया

 अधिनियम  में  वन्यजीव  अपराध  में  प्रयुक्त  किसी  भी
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 गाड़ी  या  हथियार  को  जब्त  करने  का  भी

 प्रावधान

 (4)  वन्यजीब  1972  के  अंतर्गत  केन्द्रीय
 अन्वेषण  ब्यूरो  को  वन्यजीव  अपराधियों  को  पकड़ने
 और  उन  पर  मुकदमा  चलाने  को  शक्तियां  प्रदान  की

 (5)  भारत  सरकार  ने  वन्यजीवों  और  उनके  उत्पादों  की

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  देश  के  मुख्य  निर्यात  और

 व्यापार  केंद्रों  में  क्षेत्रीय  एवं  उप-द्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित

 किये

 राज्य  स्तर  पर  किये  गये

 (1)  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  को  सतर्क  किया  गया  है  कि  वे

 अपने  अधिकार  क्षेत्र  में  अवैध  शिकार  के  किसी  भी
 गतिविधि  पर  नजर

 (2)  वन्यजीव  1972  के  प्रावधानों  के

 संबंध  में  अवैध  शिकार  के  विरुद्ध  मीडिया  के  माध्यम

 से  व्यापक  प्रचार  किया  जाता

 (3)  फोल्ड  स्टाफ  द्वारा  नियमित  गश्त  लगाई  जाती

 (4)  प्रभावशाली  संचार  साधनों  के  माध्यम  से  कड़ी  चौकसी

 रखी  जाती

 विशाखा  इस्पात  संयंत्र  में  दुर्घटना

 92.  बाबू  राव  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  हाल  में  विशाखा  इस्पात  संयंत्र  में  तरल  इस्पात  के

 भूमि  पर  गिरने  के  कारण  कोई  दुर्घटना  हुई

 यदि  तो  इससे  हुए  जान-माल  और  पूंजी  के  नुकसान
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  अखिलेश  दास  ):

 दिनांक  8  2006  को  स्टील  लैडल  से  टंडिश  तक

 द्रव  इस्पात  की  ढुलाई  करते  समय  स्लाइड  गेट  मैकेनिज्म  फेल  हो
 गया  था  जिसके  चलते  लैडल  स्लाइड  गेट  बंद  नहीं  किया  जा

 शेष  द्रव  इस्पात  को  कास्टिंग  प्लेटफार्म  और  जमीन  पर  रखे

 गये  आपातकालीन  कंटेनरों  में  भरा  गया
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 किसी  व्यक्ति  को  कोई  चोट  नहीं  आई  और  पूंजी  का

 कोई  नुकसान  नहीं

 सस्‍्लाइडिंग  प्लेट  के  फेल  हो  जाने  से  स्लाइड  गेट  प्लेट

 फेल  हो  गई  उपचारात्मक  कार्रवाई  के  रूप  में  मरम्मत  की  गई

 प्लेट  का  उपयोग  बंद  कर  दिया  गया

 खान  मजदूरों  को  आवास  उपलब्ध  कराना

 93.  श्री  ब्रजेश  क्‍या  भ्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  खान  मजदूरों  को  आवास

 उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  उक्त
 आवास

 योजनाओं

 को  मंजूरी
 दी  गई  और

 उक्त  स्थानों  पर  निर्मित  को  जाने  वाली  आवास  इकाइयों
 की  संख्या  और  इस  हेतु  उपलब्ध  कराये  जाने  के  लिए  प्रस्तावित

 धनराशि  कितनी

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर

 खान  प्रबंधन  के  माध्यम  से  लौह/मैगनीज/

 क्रोम/लाइमस्टोन/डोलोमाइट  अयस्क  खान  एवं  माइका  अयस्क  खान

 में  कार्यरत  कामगारों  को  नाममात्र  किराया  10  प्रतिमाह  पर

 आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एवं  टाइप-ग  भवन  निर्माण

 हेतु  प्रति  मकान  40,000  रुपये  एवं  50,000  रुपये  अथवा

 निर्माण  की  वास्तविक  लागत  का  75  जो  भी  कम  की

 वित्तीय  सहायता  के  माध्यम  से  आवासीय  योजनाएं  कार्यान्वित  कर

 रही  इसका  लाभ  ऐसे  खान  कामगारों  को  भी  उपलब्ध  है  जो

 बीड़ी  कामगारों  से  संबंधित  संशोधित  एकीकृत  आवास  योजना

 )  2005  के  अंतर्गत  अपना  स्वयं  का  मकान  बनवाना

 चाहते  हैं  जिसके  लिए  उन्हें  एक  समान  40,000  की  अनुदान  राशि

 प्रदान  की  जाती

 और  उपर्युक्त  योजनाओं  के  अंतर्गत
 मध्य  राजस्थान  एवं  आंध्र  प्रदेश  राज्यों  के  विभिन्‍न  जिलों  में
 भवन  संस्वीकृत  किये  गये  इन  राज्यों  में  खान  कामगारों  को

 विगत  तीन  वर्षों  में  संस्वीकृत  कुल  भवनों  की  संख्या  दशशाने  वाला

 विवरण  संलग्न
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 विवरण

 योजनाओं  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  में  विगत  तीन  वर्षों  में
 संस्वीकृत  भवनों  की  संख्या

 2003-04  2004-05  2005-06
 रज्य का  नाम  संस्वोकृत  भवनों  को  संस्वोकृत  भवनों  की  संस्वीकृत  भवनों  की

 संख्या  संख्या  संख्या
 ॒/[॒

 उड़ीसा  शून्य  237  शून्य

 कर्नाटक  06  24  शून्य

 मध्य  प्रदेश  श्‌न्य  24  शून्य

 राजस्थान  06  शून्य  शून्य

 आंध्र  प्रदेश  27  24  68

 कोयला  खनन  हेतु  अनुमति

 94...  श्री  हंसराज  अहीरः
 श्री  अजीत

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोयला  सहित  खनिजों  के  खनन  को  अनुमति  प्राप्त
 करने  वाली  कंपनियां  कौन-कौन  सी  हैं  और  उन्हें  कितने  हेक्टेयर
 बन  भूमि  क्षेत्र  की  अनुमति  दी  गई

 यह  अनुमति  कितनी  अवधि  के  लिए  प्रदान  की  गई
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 केन्द्र  सरकार  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  हेतु  लंबित  पड़े
 प्रस्तावों  कौ  संख्या  कितनी

 इन  प्रस्तावों  को कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  की  संभावना

 क्या  राष्ट्रीय  ईंधन  अनुसंधान  संस्थान  धनबाद  ने  भूमिगत
 कोयला  खनन  के  संबंध  में  कोई  अनुकूल  प्रतिबेदन  दिया  और

 यदि  तो  लंबित  प्रयासों  के  मद्देनजर  सरकार  की  इस
 पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वन
 1980  के  अंतर्गत  जिन  खनन  प्रस्तावों  को  अनुमोदन  प्रदान  किया
 गया  है  उनका  विवरण  संलग्न

 वन  1980  के  अंतर्गत  प्रदान  की
 गई  मंजूरी  खनन  पटूटों  के  समाप्त  होने  पर  समाप्त  हो

 खनन  से  संबंधित  इस  प्रस्ताव  बानिकी  मंजूरी  के  लिए
 लंबित

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  पूर्व  प्रस्तावों  पर  निर्णय
 के  लिए  वन  2003  के  अंतर्गत  केन्द्रीय
 सरकार  के  लिए  60  दिन  की  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई

 राष्ट्रीय  ईंधन  अनुसंधान  संस्थान  से  ऐसी  कोई  रिपोर्ट
 प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 वन  7980  के  अंतर्गत  वन  भूमि  के  वनेतर  प्रयोग  के  लिए  खनन  के

 अनुमोदित  मामलों  को  दशाने  वाला  विवरण

 प्रस्ताव  का  नाम  राज्य

 1  2  3

 1.  एससीसीएल  के  पक्ष  में  खनन  पटूटा  आंध्र  प्रदेश

 2.  एसएससीएल  कौ  मैसर्स  सिंगरीनी  आंध्र  प्रदेश

 कोलारी  कंपनी  के  पक्ष  में  खनन  पट्टा

 3.  शांति  खानी  एक्सटेंशन  ब्लाक  के  लिए  आंध्र  प्रदेश

 एससीसीएल  का  खनन  पट्टा

 जिला  अनमोदन  बनेतर  क्षेत्र
 की  तारीख

 4  5  6

 आदिलाबाद  10/09/2003  1403

 आदिलाबाद  12/02/2005  253

 आदिलाबाद  20/12/2005  285.89
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 ्न्म्मी

 दा

 फ्

 9

 7

 11.

 प्रस्‍्नों  के

 2

 बैलप्लायम  के  पक्ष  में
 रीबीना  में  ॥ए  इनक्लाइन  भूमिगत
 खनन  एन्ट्रिक्स-गोलीटी  के  लिए
 आरक्षित  बन  तान्दुर  की  वन  भूमि  का
 बनेतर  उपयोग

 मैसर्स  एसीसीएल  के  पक्ष  में

 इन्दरम  एक्सटेंशन  खनन  के  लिए

 भूमिगत  कोयला  खनन

 नहर  ढांचे  और  एडोए  सफाबाद
 मंडल  के  निकट  प्रस्तावित  पीडावबागु
 परियोजना  की  पहुंच  सड़क  के  लिए
 पत्थर  खानों  के  लिए  बन  भूमि  का
 वनेतर  उपयोग

 मैसर्स  एससीसीएल  के  पक्ष  में
 गोलीरी  के  भूमिगत  खनन  और
 प्रस्तावित  ए  इनक्लाइन  भूमिगत

 मैसर्स  एसआर  मिनरल्स  के  पक्ष  में

 अनंतपुर  डिवीजन  के  मालापन  गुड्डी
 बैलारी  आरक्षित  वन  के  सर्वेक्षण

 में  आयरन  और  उत्खनन  के

 लिए  18.00  हैक्टेयर  वन  भूमि  का
 बनेतर  उपयोग

 ओबुलापुरम  अनंतपुर  जिला  के

 पक्ष  में  लौह  अयस्क  के  खनन  के  लिए

 कल्याणदुर्ग  रेंज  के  बैलारी  आरक्षित
 वन  में  वन  भूमि  का  वनेतर  3950

 हैक्टेयर

 मैसर्स  महबूब  मिनरल्स  के  पक्ष  में
 बैटोरीज  उत्खनन  के  लिए  खनन  पटूटे
 के  लिए  4.00  हैक्टेयर  का  वनेतर

 उपयोग

 मैसर्स  नागलिंगेश्वर  माइंस  एंड
 मिनरल्स  का  आवेदन

 मैसर्स  ओबुलापुरम  खनन  के  पक्ष  में

 अनंतपुर  डिवीजन  में  कल्याण  दुर्ग  रेंज

 के  बैलारी  आरक्षित  वन  में  लौह

 अयस्क  का  खनन

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 अन॑तपुर

 अनंतपुर

 13/04/2005

 21/06/2006

 24/03/2005

 21/10/2005

 15/06/2006

 17/08/2004

 31/08/2005

 16/06/2006

 437

 83.77

 395

 685
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 13.  मैसर्स  शिवशक्ति  ग्रेनाइट  के  पक्ष  में  आंध्र  प्रदेश  चित्तूर
 ब्लैक  ग्रेनाइट  के  उत्खनन  के  लिए
 खनन  पटूटा

 14.  मैसर्स  श्री  लक्ष्मी  ग्रेनाइट  एंड  आंध्र  प्रदेश  चित्तूर  21/04/2005  प्र

 एक्सपोर्ट  के  पक्ष  में  ब्लैक  ग्रेनाइट  के

 उत्खनन  के  लिए  चित्तूर  जिले  के

 बासवापलली  आरक्षित  वन  में  बन  भूमि
 का  बनेतर  प्रयोग

 1s.  मैसर्स  प्रशांती  ग्रेनाइट  के  पक्ष  में  ब्लैक  आंध्र  प्रदेश  चित्तूर  6/10/2005  38

 ग्रेनाइट  के  उत्खनन  के  खनन  पटूटे  के

 लिए  वन  भूमि  का  बनेतर  प्रयोग

 16.  मैसर्स  नागमनि  ग्रेनाइट  के  पक्ष  में  आंध्र  प्रदेश  चित्तूर  18/11/2004  54

 ब्लैक  ग्रेनाइट  उत्खनन  के  लिए  बनभूमि
 का  बनेतर

 7.  श्री  शिवाराम  परीकरला  गुंटूर  आंध्र  प्रदेश  गुंदुर  13/06/2006  1387

 जिला  के  पक्ष  में  रोड़  मटल  के  उत्खनन  के  लिए

 कोन्डाबीडु  के  अमीनाबाद  गुंटुर  में

 1387  वन  भूमि  का  बनेतर

 18...  कंडेपाला  राबेन्र  हैदराबाद  करे  पक्ष  में  वोनूकोडा  आंध्र  प्रदेश  गुंदुर  28/11/2005  2

 रेंज  के  नायडुपलोम  में  स्टेट  स्टोन  मंजूरी  के

 लिए  वनभूमि  का  वनेतर

 9.  इन्दु  मारकपुर  के  पक्ष  में  आंध्र  प्रदेश  गुंटुर  12/12/2005  2

 वीनूकोंडा  रेंज  के  बोलापलली  आरक्षित  वन

 में  स्टेट  स्टोन  मैटीरियल  के  उत्खनन  के  लिए

 बनभूमि  का  बनेतर--एम  एण्ड  एम

 20.  श्री  तिरुपाल  के  पक्ष  में  क्वेरी  लघु  मिनरल्स  आंध्र  प्रदेश  गुंदुर  8/12/2004  2

 के  लिए  मंगलागिरी  आरक्षित  बन  में  वन  भूमि

 का  बनेतर  प्रयोग

 21...  क्वेरी  लीज  मंजूरी  के  लिए  श्री  आंध्र  प्रदेश  गुंदुर  1/12/2003  3.61

 मल्लिकार्जुन  राव  का  आवेदन-माइन्स

 एंड  मिनरल्स

 22...  मैसर्स  जुरैसिक  स्टोन्स  के  पक्ष  में  वीनूकोंडा  आंध्र  प्रदेश  गुंदुर  25/11/2005  3.625

 रिजर्व  वन  में  क्वेरी  पट्टे  की  मंजूरी

 23...  मैसर्स  स्वामी  काशी  रलम  के  पक्ष  में  आंध्र  प्रदेश  गुंदुर  23/08/2004  4.85

 मिदनापुर  के  बत्तराफलाम  में  खनन

 _

 छऔकण छढछृररररििपपतररथिलरतनतएणएए
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 25.

 26.

 27.

 31.

 32.

 33.

 2

 मैसर्स  के  सीपी  गुंदुर  जिले  में  स्टेकर

 उद्देश्य  के  लिए  मनदादी  ब्लाक  व  में

 141  वनभूमि  पर  खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 और  कान्डला  गुंदूर  एक्सटेंशन
 में  677  वन  भूमि

 मैसर्स  जैरेसिक  स्टोन  के  पक्ष  में

 बौलापलली  में  क्वेरी  पट्टे  के  लिए
 खनन  पट्टा

 मैसर्स  एससीसीएल  के  पक्ष  में  वाकिलपल्ली

 ब्लाक  ए  10  और  इन्कलाइन  रायागुन्डम-ा
 और  पौसी  विस्तार  के  लिए  जीटी  के

 9  के  सतह  प्रयोग  के  247  भूमिगत  खनन

 मैसर्स  एससीसीएल  के  पक्ष  में  वेंकटेश

 खानी  7  इन्कलाइन  पर  नालीर  का

 एलाइनमेंट

 असवापुर  रेंज  का  कॉडापुर  एक्सटेंशन  1  में

 ओसीपी-ा  फेज-गा  मानुगुरु  के  लिए

 एससीसीएल  के  पक्ष  में  खनन  पट्टे  का

 नवीकरण

 मैसर्स  एससीसीएल  के  पक्ष  में  गोथमी  खानी

 ओपन  कास्ट  परियोजना  के  चरण  पा  के  लिए

 कोथागुडुम  में  रामबरम  रिजर्व  वन  के

 कम्पार्टमेंट  11,  12  और  13  में  खनन

 मैसर्स  एससीसीएल  के  पक्ष  में  टीडब्ल्यूपी
 के  लिए  मनुगुरु  खनन  पटूटे  में  1312  है

 शामिल  2186  का  नवीकरण

 सातुपल्‍ली-ा  ओपनकास्ट  परियोजना

 के  लिए  एसीसीसीएल  का  खनन

 पट्टा

 मैसर्स  सिंगरीनी  कैलारी  के

 पक्ष  में  गोथमी  खानी  ओसीपी  खनन

 पट्टा

 ककारिया  सीमेंट  शुगर  इंडस्ट्रीयल
 का  खनन  पट्य

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 गुंदुर

 गुंदूर

 गुंदुर

 खम्माम

 ख़म्माम

 खम्माम

 ख़म्माम

 खम्माम

 कृष्णा

 लिखित  216

 5  6

 15/12/2005  8.18

 17/10/2005  8.215

 13/04/2006  4124

 31/8/2005  11.96

 10/01/2005  125.9

 13/04/2006  154.96

 12/06/2006  2186

 02/02/2005  244.02

 9/2/2004  26131

 31/3/2005  121.46
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 34...  कुस्मूल  जिले  में  स्टीटाइट  और  डोलोमाइट  आंध्र  प्रदेश  कुरनूल
 के  पट्टे  के  लिए  संजीब

 नान्देयाल  की  वनभूमि  के  बनेतर  का  आवेदन

 17/10/2008  4.96

 35.  मैसर्स  चाणक्य  सीमेंट  के  पक्ष  में  आंध्र  प्रदेश  नालगोंडा

 नालगौन्डा  वन  के  पासुबुलबोटू
 ब्लाक  का  कम्पार्टमेंट  29

 23/02/2005  162.56

 36...  रामवरम  और  निडगुल  रिजर्व  वन  ब्लाक  आंध्र  प्रदेश  नालगॉंडा  12/09/2005  0

 में  एयमिक  डायरेक्टोरेट  फार

 एक्सप्लोटेशन  एंड  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 द्वारा  यूरेनियम  और  अन्य  सम्बद्ध  परमाणु  मिनरल

 के  सर्वेक्षण  और  जांच  के  लिए  प्रयोग

 37...  परमाणु  ऊर्जा  यूरेनियम  कारपोरेशन  आंध्र  प्रदेश  नालगोंडा  23/8/2005  447  22

 आफ  इंडिया  द्वारा  लम्बपुर  पीडागट्टू
 में  यूरेनियम  उत्पादन

 38.  श्रीमती  बीबीजान  के  पक्ष  में  सर्वे  आंध्र  प्रदेश  निल्‍्लौर  23/12/2004  2

 553,  छंगम  सैदपुरम  मंडल  में

 2.00  तक  पर

 फैंसलर  के  लिए  खनन  पट्टा

 39...  तुरीमेला  गिद्टालुर  प्रकासम  आंध्र  प्रदेश  प्रकासम  30/5/2006  269

 में  197  तक  कम्पार्टमेंट  755  पर

 बैरीटोज  के  लिए  खनन  पट्टा-एम  एण्ड  एम

 40...  मैसर्स  लक्ष्मी  नरसिम्ह  मैटल  इंडस्ट्रीज  के  पक्ष  आंद्र  प्रदेश  रंगारेड्डी  8/3/2005  4

 में  सर्वे  1265  के  शहमीटटोर  वन  ब्लाक

 में  खनन  पटूटे  के  लिए  वनभूमि  का

 बनेतर  प्रयोग

 41.  श्रीमती  मुगदा  के  पक्ष  आंध्र  प्रदेश  विजय  नगर  23/03/2004  125

 में  ग्रेनाइट  मैटल  के  उत्खनन  के  लिए

 बन  भूमि  का  बनेतर  प्रयोग

 42.  मैसर्स  सिंगरीनी  कौलारी  का  आंध्र  प्रदेश  वारंगल  14/09/2004  250

 टाडीचेरला  आरक्षित  वन  में  खनन

 पट्टा

 43...  मैसर्स  एक्सोटिक  ग्रेनाइट  एंड  आंद्र  प्रदेश  वारंगल  27/06/2006  4916

 वारंगल  के  पक्ष  में  ग्रेनाइट
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 51.

 52.

 53.

 2

 मैसर्स  एससीसीएल  का  ककारिया  खानी

 9  और  इनक्लाइन  भूमिगत  खान  के

 लिए  खनन  पट्टा

 आयल  इंडिया  नोआदीहिंग
 कोठा  और  मिवी

 के  पक्ष  में  पेट्रोलियम  अंवेषण  के  लिए
 सिसमिक  सर्वे  आपरेशन

 नमचिक-नामपुरम  कोल  फील्ड  में

 कोयला  खनन  के  लिए  एपीएमडी

 टीसीएल  का  खनन  पट्टा

 तेल  और  गैस  अन्वेषण  के  लिए  चंगलांग

 जिला  के  नामपोंग  वन  के  जनरल

 क्षेत्र  मे ंदूससा  और  तीसरा  सेसमिक  सर्वे

 आपरेशन

 आयल  इंडिया  द्वारा  पेट्रोलियम  की

 खोज  के  लिए  पासीघाट  और  पोबा  आरक्षित

 तन  क्षेत्रों  के पास  सैसमिक  सर्वे  आपरेशन

 का  अनुमति

 एई  बैली  के  अंतर्गत  नककारी

 हिल  स्टोन  क्वैरी  2  के  अंतर्गत

 नवीकरण  अनुमोदन

 धीमाजी  डिवीजन  के  अंतर्गत  सैण्ड

 महल  खनन

 धुबरी  वन  के  दुधनाथ  हिल

 स्टोन  महल  ।  का  नवीकरण

 अनुमोदन

 धुबरी  वन  में  दूधनाथ  हिल

 स्टोन  महल  के  अंतर्गत  नवीकरण

 अनुमोदन

 धुबरी  वन  में  दूधनाथ  स्टोन

 महल  4  और  दूधनाथ  स्टीन  महल

 5  पर  2  न्यू  महल  की  ओपनिंग

 धुबरी  वन  के  अंतर्गत

 जोहरा  सैण्ड  और  ग्रेवल  महल

 24  2006

 अरुणाचल  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 अमोरतोला

 छंगलांग

 छंगलांग

 पूर्व  सियांग

 है

 धुबरी

 24/11/2005

 10/04/2006

 ३/4/2006

 ३/42006

 18/11/2005

 18/11/2005

 02/12/2005

 02/12/2005

 10/02/2004

 39.02

 05

 05
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 55,  डिब्रूगढ़  प्रभाग  के  अंतर्गत  नदी  असम  डिब्रगढ़  13/03/2006  25
 तल  से  पत्थर  सामग्री  का

 न्‍

 संग्रह

 56...  गोलाघाट  प्रभाग  के  अन्तर्गत  ड्रिलिंग  असम  गोलाघाट  21/12/2005  1335

 लोकेशन  केपीएए  के  लिए  1.135

 वन  भूमि  का  वनेतर  उपयोग

 57...  गोलाघाट  प्रभाग  के  अंतर्गत  ड्रिलिंग  असम  गोलाघाट  21/12/2005  1.99

 लोकेशन  एलबी  के  लिए  1.99  वन  भूमि
 का  वनेतर  उपयोग

 58...  गोलापाड़ा  वन  प्रभाग  के  अंतर्गत  10  असम  गोलपाड़ा  26/09/2005  5

 वर्षों  की  अवधि  के  लिए  पत्थर  उत्खनन

 का  पुनः  नवीकरण  अनुमोदन

 59...  फैरासिल  1,  2  एवं  3  देवचुरल  सी  एवं  बी  असम  कामरूप  13/04/2006  05

 चमर  ए  एवं  बो  हिलागोंग

 कामरूप  जिला  महापत्थर

 महल  का  अनुमोदन

 60...  कामरूप  पश्चिम  प्रभाग  के  अंतर्गत  असम  कामरूप  10/05/2004  28

 बालू  महल  खनन

 61...  कोकराझाड़  जिला  में  कचुगांव  के  अंतर्गग  4  बालु  असम  कोकराझाड़  13/04/2006  35

 एवं  ग्रैवल  महलों  का  पुनः  नवीकरण  अनुमोदन  हेल

 खिर  सैंड  एवं  ग्रैवल  गरुफेला  नदी  बालु  एवं

 ग्रैवल  मालभोग  नदी  बालु  एवं  ग्रैवल  महल

 और  बारधोपा  बोल्डर  ग्रैवल  महल

 62...  खिरबेड  महलों  का  पुनः  नवीकरण  असम  कोकराझाड़  10/5/2004  4

 63...  बालू  महलों  का  पुनवीकरण  असम  लखीमपुर  10/05/2004  9

 64...  सोनाईकुची  आर  एफ  के  अंतर्गत  जारी  असम  नगांव  19/12/2005  1

 सड़क  पत्थर  उत्खनन  महल  को

 शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 65...  नगांव  प्रभाग  के  अंतर्गत  कटहलगुड़ी  असम  नगांव  18/11/2005  0.25

 पत्थर  उत्खनन  महल  ।
 में

 नए  महलों  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 66.  नगांव  प्रभाग  के  अंतर्गत  कटहलुगुड़ी  असम  नगांव  18/11/2005  025

 पत्थर  उत्खनन  महल  ।  में

 नए  महलों  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव



 67.

 70.

 72.

 73.

 74.

 75.

 76.

 77.

 78.

 79.

 2

 कटहलगुड़ी  फ्त्थर  उत्खनन  महल
 2  को  शुरू  करना

 घोलापहाड़  आर  एफ  के  अंतर्गत  घोला

 पहाड़  पत्थर  उत्खनन  3  में  पत्थर

 महल  का  पुन:वीकरण  प्रस्ताव

 नगांव  वन  प्रभाग  के  अंतर्गत  पत्थर

 महल  धोलापुर  पत्थर  उत्खनन
 2  का  नवीकरण  अनुमोदन

 नगांव  यन  प्रभाग  के  अंतर्गत  धोलापुर
 पत्थर  उत्खनन  3  एवं  बोरजोंग  फ्त्थर
 उत्खनन  1  का  नवीकरण  अनुमोदन

 सोनाईकुची  आरएफ  के  अंतर्गत  यात्री  सड़क
 पत्थर  उत्खनन  महल  एफ  (1)  को

 शुरू  करना

 नगांव  प्रभाग  में  नए  महलों  को

 शुरू  करना

 10  पत्थर  महलों  एवं  9  बालू  महलों
 का  नवीकरण

 पत्थर  एवं  बालु  महल  जैसे  बड़ी  गंगा

 बालू  मोदरतोली  पत्थर  महल  एवं
 मोगीराम  बस्ती  पत्थर  महल  के  नवीकरण

 अनुमोदन  का  प्रसव

 नगांव  दक्षिण  प्रभाग  के  अंतर्गत

 फ्त्थ/बालू  महल  खनन

 6  बालू  एवं  ग्रैवल  महलों  का  नवीकरण

 बालू  महलों  का  नवीकरण

 डिगबोई  प्रभाग  के  अन्तर्गत  आयल

 इंडिया  द्वारा  ड्रिलिंग  लोकेशन  डीईपी
 के  लिए  वनभूमि  का  वनेतर  उपयोग

 डूम  डूमा  प्रभाग  के  अंतर्गत  आयल

 इंडिया  द्वारा  ड्रिलिंग  लोकेशन  डीईपी
 के  लिए  वनभूमि  का  वनेतर  उपयोग

 एनएचईआई  द्वारा  एनएच  2  का  4

 लेनिंग  के  लिए  पत्थर  का  खनन

 24  2006

 बिहार

 नगांव

 नगांव

 नगांव

 नगांव

 नगांव

 नगांव

 नगांव

 सोनीतपुर

 सोनीतपुर

 तिनसुखिया

 तिनसुकिया

 गया

 लिखित  उत्तर  224

 5  6

 16/12/2005  0.25

 27/04/2006  0.25

 27/04/2006  0.25

 19/12/2005  05

 9/01/2006  1

 6/04/2005  15

 10/05/2004  128

 01/05/2006  23

 2/10/2003  3.1

 10/05/2004  5.985

 10/02/2004  6

 19/12/2005  2.038

 14/03/2006

 31/12/2003  247



 225  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  226

 बजे  आई  फ्

 31.  चिपावन्द  गांव  में  प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  छत्तीसगढ़  बस्तर

 अंतर्गत
 29/09/2005  04

 योजना  के  अंतर्गत  मुरुम  खनन

 82...  डिलीमिली  गांव  में  प्रधानमंत्री  ग्राम  छत्तीसगढ़  बस्तर

 सड़क  योजना  के  अंतर्गत  पत्थर

 का  खनन

 29/09/2005  04

 83...  पिपरा  गांव  में  कार्यकारी  छत्तीसगढ़  बस्तर  19/8/2005  05

 परियोजना  कार्यान्वयन  इकाई  के  पक्ष  में

 पत्थर  का  खनन

 84...  उदयपाल  गांव  में  ग्राम  सड़क  योजना  छत्तीसगढ़  बस्तर  29/09/2005  06

 के  अंतर्गत  पत्थर  का  खनन

 85...  डिहिपाड़ा  गांव  में  सदस्य  छत्तीसगढ़  बस्तर  29/08/2005  0.92

 परियोजना  कार्यान्वयन  इकाई  के  पक्ष

 में  पत्थर  का  उत्खनन

 86.  करायी  ललवबड़  गांव  में  ग्राम  सड़क  छत्तीसगढ़  बस्तर  29/9/2005  1

 योजना  के  तहत  पत्थर  का  खनन

 87.  प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  योजना  के  पक्ष  में  छत्तीसगढ़  बस्तर  22/03/2006  14

 गिट्टी  खनन  पट्टा  का  निर्माण

 88...  मैसर्स  प्रकाश  उद्योग  बिलासपुर  के  छत्तीसगढ़  बस्तर  13/05/2005  137

 पक्ष  में  कम्पार्टमेंट  321  में  लौह  अयस्क

 खनन  का  पूर्वेक्षण

 89...  गांव  तहसील  भानु  प्रतापपुर  में  छत्तीसगढ़  बस्तर  23/06/2005  0

 विजा  उद्योग  के  पक्ष  में  कम्पार्टमेंट

 334,  337  में  लौह  अयस्क  खनन  का  पूर्वेक्षण

 90.  एमपी  खनन  निगम  द्वारा  कोरंठम  छत्तीसगढ़  बस्तर  04/02/2004  3

 खनन  पट्टा  का  नवीकरण

 91...  नवभारत  फ्यूज  कम्पनी  के  पक्ष  में  छत्तीसगढ़  बस्तर  23/06/2005  0

 कम्पार्टमेंट  338,  339  में  लौह  अयस्क

 खनन  का  पूर्वेक्षण

 92...  मैसर्स  पुष्प  स्टील  एवं  खनन  द्वारा  छत्तीसगढ़  बस्तर  05/04/2006  0

 हहालही  मिचगांव-लोहतर

 में  लौह  अयस्क  का  पर्वेक्षण

 93...  मिनरल्स  एंड  लाजिस्टिक  के  पक्ष  में  छत्तीसगढ़  बस्तर  23/06/2005
 0

 कम्पार्टमेंट  में  लौह  अयस्क



 96.

 भर

 99.

 100.

 101.

 102.

 103.

 104.

 105.

 2

 बजरंग  मेटलिक  के  पक्ष  में

 कम्पार्टमेंट  364  एवं  365  में  लौह
 अयस्क  का  पूर्वेक्षण

 एनएमडीसी  के  पक्ष  में  लौह  अयस्क

 का  पूर्वेक्षण

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  के

 मधुरपानी  खानों  के  लिए  खनन  पट्टा

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  के  पक्ष
 में  भिलाई  स्टील  प्लांट  के  पांडरी  उल्ली-राझरा
 हिल  माइन्स  के  लिए  खनन  पट्टा

 स्टोल  अथारिटी  आफ  इंडिया
 के  पक्ष  में  भिलाई  स्टील  प्लाट  के  उल्ली

 राझड़ा  माइन्स  के  लिए  खनन  पट्टा

 भिलाई  स्टील  प्लांट  के  लिए  खनन

 पट्टा

 जायसवाल  निको  अलाय

 कास्टिंग  के  लिए  खनन  पट्टा

 प्रकाश  उद्योग  की  कैप्टिव

 कोयला  खान  परियोजना

 जरबसपुर  गांव  में  लौह  अयस्क  खनन

 के  लिए  श्री  जीवन  लाल  जैन  के

 पक्ष  में  खनन  पढ्टा

 अक्षय  इनवेस्टमेंट  के  पक्ष  में  हहालड्ढी
 वन  विभाग  में  कम्पार्टमेंट  355  एवं  356

 में  लौह  अयस्क  खानों  का  पूर्वेक्षण

 एसईसीएल  के  पक्ष

 में  कम्पार्टमेंट  से  से

 में  कोरिया  बन  प्रभाग  में  भूमिगत  खनन  के

 लिए  खनन  पट्टा  का  नवीकरण

 एसीसीएल  के  पक्ष  में  चिरिमिरि  क्षेत्र

 के  अंतर्गत  चिरिमिरि  कोलियरी  के

 कम्पार्टेट  से  में

 भूमिगत  खनन  के  लिए  खनन  पट्टा  का

 नवीकरण

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसंगढ़

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 बस्तर

 दुर्ग

 कोएरा

 कोएरा

 लिखित  उत्तर  228

 5  6

 16/05/2005  75

 2710712004  83

 16/03/2004  100

 15/03/2004  100.76

 15/03/2004  283.6

 03/07/2003  84

 11/08/2004  91

 29/03/2006  188.32  32

 14.714

 26/05/2006  0

 24/04/2006  1253.9

 24/04/2006  170.35

 र  ््  खऊ  _  रऋ  रऋ  ऋ  ऋरइरइऋ  इ  इ  ऑ  इ  [[  ऑ  ऑ  _



 229  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  उत्तर  230

 त  2  3  4  5  6

 106.  एसईसीएल  के  पक्ष  में  चिरमिरि  छत्तीसगढ़  कोएरा  24/04/2006  205.88

 क्षेत्र  के  अंतर्गत  दोमनहिल  कोलियरी

 के  कम्पार्टमेंट

 एवं  में  भूमिगत
 खनन  के  लिए  खनन  पट्टा  का

 नवीकरण

 107.  पश्चिम  चिरमिरि  छत्तीसगढ़  कोएरा  25/02/2004  30.55

 के  पक्ष  में  ओपनकास्ट  खनन

 108...  एसईसीएल  के  पक्ष  में  चिरिमिरि  छत्तीसगढ़  केएरा  24/04/2006  232.33

 क्षेत्र  के  अंतर्गत  कोरिया  कोलियरी

 के  कम्पार्टमेंट  से

 में  भूमिगत  खनन  के  लिए  खनन

 पट्टा  का  नवीकरण

 109.  साउथ  इस्टर्न  कोलफील्डस  छत्तीसगढ़  कोएरा  24/04/2006  469.49

 की  कुरेसिया
 कोलियरी  के  लिए  वनभूमि  का

 बनेतर  उपयोग

 no.  एसईसीएल  के  पक्ष  में  कतकोना  छत्तीसगढ़  कोएरा  14/06/2006  549  34

 कोलियरी  की  खनन  पट्टा  का

 नवीकरण

 एसईसीएल  के  पक्ष  में  चिरिमिरि  क्षेत्र  छत्तीसगढ़  कोएरा  24/04/2006  550

 के  तहत  उत्तर  चिरिमिरि  कोलियरी  के

 कम्पार्टमेंट  469,  517,  518,  519,

 497,  501  में  भूमिगत  खनन  के  लिए

 खनन  पट्टा  का  नवीकरण

 112...  एसईसीएल  के  पक्ष  में  चिरिमिरि  कोलियरी  छत्तीसगढ़  कोएरा  24/04/2006
 9894

 के  अंतर्गत  कम्पार्टमेंट  से

 से  में  भूमिगत  खनन  के  लिए

 खनन  पट्टा  का  नवोकरण

 113...  साउथ  ईस्टर्न  कोलफील्डस  छत्तीसगढ़  कोरबा  14/06/2006  181.17

 के  पक्ष  में  माणिकपुर  ओपनकास्ट

 खनन  का  नवीकरण

 114...  एसईसीएल  के  पक्ष  में  स्वराजगार  छत्तीसगढ़  कोरबा  14/03/2006  4618

 भूमिगत  खनन  परियोजना

 115...  एसईसीएल  के  लिए  खनन  पट्टा  छत्तीसगढ़  रायगढ़  25/02/2004
 19
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 117.

 118.

 119.

 120.

 121.

 122.

 123.

 124.

 125.

 126.

 127.

 128.

 प्रश्नों  के

 2

 ओसीएल  इंडिया  द्वारा
 खनन  पट्टा  का  नवीकरण

 जायसवाल  एनईसीओ
 के  लिए  खनन  पट्टा

 जिन्दल  पावर  के  लिए
 खनन  पढ्टा

 एसईसीएल  के  पक्ष  में  कोरबा  क्षेत्र

 की  सरायपाली  ओ/सी  परियोजना

 में  खनन  प्रयोजन

 गेबरा  एसइसोीएल  कौ  दिपका

 विस्तार  ओसी  परियोजना  की  33284

 वनभूमि  के  लिए  अस्थायी  कार्य  अनुमति

 श्री  बजरंग  मेटलिक  के  पक्ष  में

 छोटे  डोंगर  रिजर्व  वन  के  कम्पार्टमेंट

 252,  267,  268  एवं  269  में  पूर्वेक्षण  खनन

 मैसर्स  लफार्ज  इंडिया  के  पक्ष  में

 खनन  पट्टा  का  पूर्वेक्षण

 श्री  राधा  इंडस्ट्रोज  के  पक्ष  में

 खनन  का  पूर्वेक्षण

 मैं  इस्पात  गोदावरी  के  लिए

 खनन  पट्टा  का  पूर्वेक्षण

 बोरिया  टिब्बु  आयरन  ओर  डिपाजिट

 के  लिए  जायसवाल  नीको  के  पक्ष  में

 खनन  पढ़ा

 बोरिया  टिब्बु  आयरन  ओर  डिपाजिट

 के  लिए  जायसवाल  नीको  के  पक्ष  में

 खनन  पढ्टा

 मैसर्स  साउथ  ईस्टर्न  कोलफौल्ड  के  पक्ष

 में  गांव  परसोदीकलां

 और  पुहपुटरा  गांव  में  अमीर  ओपनकास्ट

 कोयला  खनन  परियोजना

 अशोक  कुडचडकार  के  पक्ष  में

 100/53  खनन  पढ्टा

 24  2006

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 छत्तीसगढ़

 रायगढ़

 रायपुर

 रायपुर

 रायपुर

 राजनन्दगांव

 राजनन्दगांव

 सरगुजा

 दक्षिण  गोवा

 लिखित  232

 5  6

 01/08/2003  9.8

 06/09/2003  419.38

 09/06/2004  48208

 16/03/2006  40.534

 24/01/2006  0

 16/05/2005  57

 06/09/2003  0

 11/05/2004  200

 22/08/2003  200

 12/11/2003  326

 01/07/2004  41

 02/08/2005  51.989

 28/11/2005  332
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 129.  अशोक  कुडचडकार  के  पक्ष  में  गोवा  दक्षिण  गोवा  24/11/2005  6३4

 53/52  खनन  पट्टा

 130.  नूर  अब्दुल  करीम  के  पक्ष  में  गोवा  दक्षिण  गोवा  13/10/2003  9.39

 43/53  खनन  पढ्टा

 131.  श्री  चन्द्रकांत  नायक  के  गोवा  दक्षिण  गोवा  29/11/2005  16351

 पक्ष  में  आयरन  और  मैग्नीस

 ओर  खनन  टीसी  63/51

 के  लिए  खनन  पढ्टा

 132...  अच्युत  वेलिंगकर  के  गोवा  दक्षिण  गोवा  01/12/2005  1737

 पक्ष  में  22/5५  खनन  पढ्टा

 133.  सालगोयाकर  ब्रदर्स  गोवा  दक्षिण  गोवा  05/10/2005  28780

 के  पक्ष  में  50/53  खनन

 पट्टे

 134.  प्रफुल्ल  आर  हीडी  के  गोवा  दक्षिण  गोवा  24/02/2006  30568

 पक्ष  में  30/50  खनन  पट्टा

 135.  मैसर्स  सोसियाडेडी  टिम्बी  इमरोस  गोवा  दक्षिण  गोवा  26/05/2006  26.858

 के  पक्ष  में  माने  गए  आयरन

 ओर  खनन  पट्टे  के  अंतर्गत

 टीसी  143/53  का  नवीकरण

 136.  सालगोकर  ब्रदर्स  गोवा  दक्षिण  गोवा  03/10/2005  35.152

 के  पक्ष  में  13/55  खनन

 पट्टा

 137.  बदरूदीन  मवानी  को  खनन  गोवा  दक्षिण  गोवा  18/01/2006  31.459

 पट्टा  14/52

 38.  हैदर  कासिम  खान  के  पक्ष  गोवा  दक्षिण  गोवा  16/11/2005  14.998

 में  खनन  पट्टा  10/51

 139.  अग्रवाल  के  पक्ष  में  गोवा  दक्षिण  गोवा  27/02/2006  67859

 खनन  पट्टा  8/41

 140...  .  श्री  मिंगुएल  मस्कारहंस  का  गोवा  दक्षिणी  गोवा  8/12/2005
 167

 खनन  पट्टा  60/51

 1,  सोवा  के  पक्ष  में  खनन  गोवा  दक्षिण  गोवा  25/11/2005  44.923

 पट्टा  45/54

 चोंगले  के  पक्ष  में  गोवा  दक्षिण  गोवा  13/10/2003  13.635
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 143.  ..  मैसर्स  गुजरात  मिनरल  कारपोरेशन  गुजरात  बड़ोदरा  10/04/2006
 के  पक्ष  में  गांव  अम्बादुनगर  में

 फ्लुरोसिपार  खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 312

 144...  गुजरात  मिनरल्स  डिबेलपमेंट  गुजरात  बड़ोदरा  09/12/2004  32
 कारपोरेशन  का  खनन  पट्टा

 145.  ..  मैसर्स  सगागल  सीमेंट  बकर्स  के  पक्ष  हिमाचल  प्रदेश  चम्बा  08/10/2005  4.88
 में  सीमेंट  निर्माण  के  लिए  क्वार्टइन
 का  उत्खनन

 146.  श्रीमती  चान्दल  निवासी  हिमाचल  प्रदेश  चम्बा  06/07/2004  0.4842
 चम्बा  के  पक्ष  में  खनन  पढ्टा

 147.  स्टोन  क्रेशर  पालमपुर  एफडी  को  हिमाचल  प्रदेश  कांगड़ा  10/04/2006  0.4852
 स्थाफ्ति  करने  के  लिए  मैसर्स  ओरविट
 मिनरल  उद्योग  एसोसिएशन  के
 पक्ष  में  खनन

 148...  मैसर्स  आशा  पीर  स्टोन  हिमाचल  प्रदेश  कुल्लु  29/06/2004  04

 कोटडान्डी-गा  हुरला  पारबतोी  वन
 के  पक्ष  में  स्टोन  क्रेशर

 49.  मैसर्स  आशापुरी  स्टोन  चोगला  हिमाचल  प्रदेश  कुल्लु  09/06/2004  04

 कोटडान्डी  3,  हुरला  वन  रेंज  कुल्लु
 में  फीडिंग  स्टोन  के  लिए  90  वर्ष

 का  स्टोन  क्वेरी  पट्टा

 150.  ..  मैसर्स  भुवनेश्वरी  स्टोन  क्रेशर  लोगला  हिमाचल  प्रदेश  मंडी  29/06/2004  12

 पारबती  वन  वुड  सन्‍्डोल  में

 स्टोन  क्रेशर  स्थापित  करना

 151.  बातुर  मंडी  वन  हिमाचल  प्रदेश  मंडी  14/06/2006  0.081

 में  स्टोन  क्वेरी  स्थापित
 करना

 152...  मैसर्स  रजन  स्टोन  इंडस्ट्रीज  बाकरु  हिमाचल  प्रदेश  मंडी  11/02/2005  0.095

 खुड  सन्‍्डोल  में  राजहर  ठाकुर  के

 पक्ष  में  स्टोन  क्रेशर  स्थापित  करना

 153.  मैसर्स  जय  दुर्गा  स्टोन  बागी  हिमाचल  प्रदेश  मंडी  24/09/2004  0.265

 जिला  मंडी  द्वारा  स्टोन  क्वेरी

 की  स्थापना

 154...  मैसर्स  हर्ष  सीमेंट  के  पक्ष  में  हिमाचल  प्रदेश  मंडी  18/11/2005  173

 चूना  पत्थर  खनन  का  खनन/सीमेंट

 संयंत्र
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 155.  .  श्री  संत  गांव  मरवाना  के  हिमाचल  प्रदेश  सिरमौर  03/05/2004  45

 पक्ष  में  चूना  पत्थर  का  खनन

 15%.  पूर्व  में  ब्रोकन  क्षेत्र  के  लिए  पांच  हिमाचल  प्रदेश  सिरमौर  07/12/2005  2

 वर्षों  केलिए  खनन  रददेश्य

 157.  जेपी  हिमाचल  सीमेंट  हिमाचल  प्रदेश  सोलन  02/06/2006  23950

 कुनीहार  वन  के  पक्ष

 में  खनन

 158,  सीसीएल  को  खनन  पढ्टा  झारखंड  बोकारो  08/12/2003  148.16

 159.  .  सेन्ट्रल  कोलफील्ड  को  झारखंड  बोकारों  12/01/2005  1722

 धोरी  खास  भूमिगत  खनन  पट्टा

 160.  सीसीएल  की  खास  महल  झारखंड  बोकारो  27/04/2004  17448

 ओपनकास्ट  खनन  पट्टा

 161...  सीसीएल  की  अमलो  ओपन  झारखंड  बोकारो  08/06/2004  22232

 कास्ट  खनन  पढ्टा

 162.  करमपाडा  आयरन  एंड  मैग्नीशिस  झारखंड  बोकारो  19/05/2005  24856

 ओर  के  लिए  शाह  ब्रदर्श  को

 खनन  पट्टा

 163.  .  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स  के  झारखंड  बोकारो  28/06/2006  143.05

 पक्ष  में  चुनी  गई  धोरी  खानों  के

 लिए  अस्थायी  कार्य  अनुमति

 164...  सेन्ट्रल  कोलफील्ड  के  पक्ष  झारखंड  बोकारो  19/05/2005  70568

 में  नई  चुनी  गई  घोरी  भूमिगत
 परियोजना

 165...  सीपीएल  की  कावेरी  ओपन  झारखंड  बोकारो  31/03/2004  7743

 कास्ट  खनन  पट्टा

 166...  राजमहल  ओपन  कास्ट  खनन  झारखंड  दुमका  25/08/2004  6975

 के  लिए  ईसीएल  को  खनन

 पट्टा

 167...  यूरेनियम  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  झारखंड
 पूर्व  सिंहभूम

 07/04/2005
 130.82

 के  पक्ष  में  बंधु  हुरंग  यूरेनियम

 परियोजना

 168...  सीसीएल  की  घोरी  ओपन  झारखंड  गिरडीह  09/10/2004  69.183

 कास्ट  परियोजना

 Oe
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 171.

 172.

 173.

 174.

 175.

 176.

 177.

 178.

 179.

 180.

 181.

 182.

 183.

 2

 सीसीएल  को  खनन  पट्टा

 सीसीएल  को  झारखंड  ओपन

 कास्ट  खनन  पट्टा

 कुजु  परियोजना  के  लिए

 सोसीएल  का  खनन  पट्टा

 सोसीएल  रीलोगारा  ओसी

 पो  खान  परियोजना  खनन

 पट्टा

 करमा  ओपनकास्ट  खबन  परियोजना

 के  लिए  मैसर्स  सीसीएल  को

 खनन  पट्टा

 सीसीएल  आरा  ओसीपी

 खानों  का  खनन  पट्टा

 कौडल  ओसीपी  के  लिए  मैसर्स

 सीसीएल  को  खनन  पट्टा

 मैससी  सीसीएल  के  पक्ष
 में  सयाल  परियोजना

 सारुबीरा  ओपनकास्ट  खनन

 के  लिए  सीसीएल  को  खनन

 पट्टा

 सीसीएल  का  गिडी  ए  खनन

 पट्टा

 सीसीएल  को  गिडी  सी

 ओपन  कास्ट  खनन  पट्टा

 सीसीएल  को  राजरप्पा  ओपन

 कास्ट  खनन  पट्टा

 सीसीएल  को  सिरका  ओपन

 कास्ट  खनन  पट्टा

 सीसीएल  की  पुन्डी  ओपन

 कास्ट  परियोजना

 पिन्डरा  भूमिगत  खनन

 परियोजना  के  लिए  सीसीएल
 को  खनन  पट्टा

 24  2006

 झारखंड

 झारखंड

 झारखंड

 झारखंड

 झारखंड

 झारखंड

 4

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हुजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारीबाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 हजारी  बाग

 लिखित  240

 5  6

 13/01/2004  101.87

 28/05/2004  96.28

 09/10/2004  115

 05/07/2004  135.66

 11/01/2005  132.28

 29/04/2004  166.9

 23/08/2004  168.5

 14/01/2005  192.32

 16/11/2004  196.55

 6/8/2004  23242

 6/8/2004  2373

 20/04/2004  50.8

 12/05/2004  510.82

 6/8/2004  52.97

 2/11/2004  5429
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 184...  सीसीएल  के  पक्ष  में  तपित
 झारखंड  हजारी  बाग  21/06/2005  55.69

 नार्थ  ओपनकास्ट  परियोजना

 185...  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  झारखंड  हजारी  बाग  20/1/2004  7878

 बसरदा  एंड  कुमारडीह

 कुनहरकाला  स्टोन  क्वेरी

 186...  सीसीएल  को  न्यू  गिडी  सी  झारखंड  हजारी  बाग  1/6/2004  7355

 ओपनकास्ट  खनन  पढ्टा

 187...  मैसर्स  सीसीएल  को  टोपा  झारखंड  हजारी  बाग  27/4/2004  773

 ओपनकास्ट  परियोजना

 188...  सीसीएल  कीलेओ  भूमिगत  झारखंड  हजारी  बाग  20/4/2004  78.59

 खनन  पट्टा

 189.  सीसीएल  का  अरगदा  भूमिगत  झारखंड  हजारी  बाग  20/4/2004  90.1

 खनन  पढ्टा

 190.  मैसर्स  सीसीएल  की  डरीमारी  झारखंड  हजारी  बाग  9/10/2004  91.04

 ओपनकास्ट  परियोजना

 1.  ..  मैसर्स  जय  श्री  राम  स्टोन  झारखंड  कोडरमा  10/9/2004  4.994

 इंडस्ट्रीज  के  पक्ष  में  स्टोन

 क्वेरी

 192.  पनीम  कोल  माइन्स  झारखंड  पाकुर  6/1/2005  400

 के  पक्ष  में  खनन  पढ्टा

 193.  बेन्ती  बागदा  लाइम  स्टोन  झारखंड  रांची  12/5/2005  9.07

 प्रोजैक्ट  बीएसएमडीसी
 के  पक्ष  में  नवीकरण

 194.  सेल  की  मेघहातुबारू  आयरन  झारखंड  पश्चिम  सिंहभूम  11/4/2005  2423

 ओर  माइन्स  पट्टा  तर  बिरीबुक
 के  संबंध  में  खनन  पट्टे  के  नवीकरण

 के  वनभूमि  का  वनेतर  प्रयोग

 195.  .  मैसर्स  उषा  मार्टिन  झारखंड  11/7/2005  29464

 घाटकुटी  वन  के  पक्ष  में

 आयरन  ओर  खनन  पट्टा

 1%.  मैसर्स  सेल  को  खनन  पट्टा  झारखंड  12/8/2003  87

 19.  मैसर्स  सेल  के  पक्ष  में  किरीबुरु  झारखंड  8/4/2005  2423

 मेघाहातुबारू  आयरन  ओर  खनन

 पट्टे  के  3  पट्टों  का  नवीकरण

 Sess
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 198...  मेघाहातुबार  आयरन  ओर  माइन  झारखंड  पश्चिम  सिंहभूम  8/4/2005  55.9

 के  लिए  मैसर्स  सेल  के  पक्ष  में

 2  खनन  पढ्टा

 199...  कोटी  कुडलिगी  तालुक  कर्नाटक  बैलेरी  18/2/2005  0.8094

 बलेरी  जिला  के  सर्वे  887  में

 मैसर्स  बेंकरेश्वर  ग्रेनाइट  के  पक्ष  में

 ग्रेनाइट  क्वेटिंग  के  लिए  0.8094

 का  वनेतर

 200.  मैसर्स  एसकेजेएस  ग्रेनाइट  में  कुडलीगी  कनटेक  18/2/2005  08903

 गुडीकारी  के  887  में

 ग्रेनाइट  क्वेटिंग  के  लिए  22  एकड़  का

 चनेतर

 201.  श्रीमती  नागम्मा  का  खनन  कर्नाटक  10/5/2006  5047

 पट्टा

 202...  जीनथ  ट्रांसपोर्ट  को  खनन  पट्टा  कर्नाटक  बैलेरी  1/5/2004  50

 203.  तुम्ती  गांव  सान्दुर  तालुक  में  कर्नाटक  15/4/2006  11

 श्री  नारायण  रेड्डी  के  पक्ष  में

 आयरन  ओर  माइन्स  के  लिए  खनन  पट्टा
 887  का  नवीकरण

 204...  मैसर्स  चांगले  एंड  के  पक्ष  कर्नाटक  14/1/2005  100

 में  खनन  पट्टे  130/1198  का

 नवीकरण

 205.  वेंगना  शेट्टी  एंड  ब्रदर्स  को  कर्नाटक  15/3/2005  50

 खनन  पट्टा  1046

 206.  गांव  सिदिपुर  में  श्री  शेरवासब  कर्नाटक  13/1/2005  15

 के  पक्ष  में  खनन  पट्टा
 °

 207.  बैलेरी  माइनिंग  कारपोरेशन  के  कर्नाटक  19/10/2004  15.8

 पक्ष  में  आयरन  ओर  का  उत्खनन

 208...  श्री  हनुमंत  राव  का  खनन  कर्नाटक  17/2/2006  वर

 पट्टा  आवेदन

 20.  श्री  बैलेरी  का  कर्नाटक  13/1/2005  15

 आयरन  ओर  पट्टा  आवेदन

 210.  रामगद  मिनरल्स  के  कनटिक  15/3/2005  2023

 पक्ष  में  खनन  पट्टा  622
 £  र््  ७  [_न्‍न्‍न्‍न्‍ंि२ि--_-+हपहत_क्‍ैतै%ै%ैै8३ऋ___+++++++++
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 वीएनके  मेनन  का  खनन  पट्टा

 मैसर्स  बालाजी  माइंस  एंड  मिनरल

 को  खनन  पट्टा
 432/63

 मैसर्स  गोगा  गुरु  शांति  एंड  ब्रदर्स  के

 पक्ष  में  जोगा  होसपेट  तालुक
 में  286  वनभूमि  का  वनेतर  प्रयोग

 मैसर्स  मैसूर  मिनरल  का

 खनन  पट्टा  2002

 मैसर्स  कुमारस्वामी  मिनरल

 बैलरी  जिला  के  पक्ष  में  यशवंतनगर

 गांव  में  आरएम  ब्लाक  में  आयरन  ओर

 के  लिए  30.00  अतिरिक्त  वनभूमि
 का  बनेतर

 मैसर्स  होथरु  ट्रेडर्स  का  खनन  पढ्टा

 मैसर्स  मैसूर  मिनरल  बंगलौर

 के  लिए  आयरन  ओर  सन्दुर
 के  पक्ष  में  खनन  पट्टा  995  के

 लिए  वनभूमि  का  बनेतर

 एचआर  गवीअप्पा  एंड
 को  खनन  पट्टा

 मैसर्स  एनएमडीसी

 संदुर  के  लिए  आयरन  ओर  खान

 के  पक्ष  में  वनभूमि  का  बनेतर

 श्री  एचजी  रंगन  होस्पेट

 के  पक्ष  में  आयरन  ओर  उत्खनन  के

 लिए  36.50  के  खनन  पट्टा  का

 नवीकरण

 मैसूर  मिनरल  का  खनन

 पट्टा  1659

 गोगा  गुरु  शांति  एंड  ब्र॒दर्स

 का  खनन  पट्टा  2093

 मैसर्स  बाला  शुब्बा  शैट्टी  एंड

 संस  के  पक्ष  में  खनन  पट्टा

 2  1928

 कर्नाटक

 कर्नाटक

 कर्नाटक

 कर्नाटक

 25/7/2003

 9/5/2006

 21/4/2005

 $/11/2004

 21/02/2005

 13/11/2003

 15/05/2006

 12/2/2004

 7/9/2005

 12/6/2006

 16/1/2004

 8/7/2003

 15.1

 176.72

 32.38

 3412

 365

 38.45

 42.9

 __

 सिकेी आ €छ ७ €७०ख७ ७ऊलऊ ीऔ[ीउउ_[ए _ कक ससलननीे-नडडइढइ्ारथथ-पयपयएयएप।”णय,।:।ए
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 एचजी  रंगनगाड़ू  का  खनन  पट्टा

 मैसर्स  श्री  निधि  आयरन  ओर  के  पक्ष

 में  कल्लाहाली  गांव  होस्पेट  तालुक
 में  खनन  पट्टा  2102  का  नवीकरण

 मैसर्स  गावी  सिद्देश्वा
 बेलागोल  बलैरी  तालुक  बलेरी

 जिला  के  पक्ष  में  आयरन  ओर  खनन  के

 लिए  5.67  का  बनेतर

 मैसर्स  नदीम  मिनरल्स  के  लिए  डोनो

 मलय  ब्लाक  में  आयरन  ओर  खनन

 के  पक्ष  में  वनभूमि  का  वनेतर

 श्री  एसई  ब्लाक  का

 खनन  पट्टा  2183

 मैसर्स  एसवी  श्रीनिवासुली  का

 खनन  पट्टा  1634

 मैसर्स  कुमार  गोवड़ा  के  पक्ष

 में  खनन  पढ्टा

 मैसूर  मिनरल्स  का  खनन

 पट्टा

 मैसर्स  बालाजी  प्रडूस  के  पक्ष

 में  आयरन  ओर  उत्खनन  के  लिए

 होंसादुर्ग  तालुक  में  लक्खीहाली  खनन

 पट्टे  का  नवीकरण

 मैसूर  मिनरल्स  के  पक्ष  में

 कुमसी  खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 मैसूर  सीमेंट  के  पक्ष  में

 खनन  पट्टा

 मैग्नीशिश  ओर  इंडिया
 के  तिरोडी  खान  का  नवीकरण

 मैसर्स  एपी  त्रिवेदी  के  पक्ष  में

 मैग्नीशिश  का  नवीकरण

 मैसर्स  पैसीफिक  मिनरल्स  द्वारा
 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 24  2006

 मध्य  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश

 बालाघाट

 बालाघाट

 8/5/2006

 27/5/2005

 2/2/2005

 45/10/2004

 25/7/2003

 27/6/2006

 25/1/2005

 1/9/2004

 7/9/2005

 10/4/2006

 27/7/2005

 5567

 532

 83.62

 98  224

 2455

 2452

 20



 249...  ब्रश्नों  के  2  1928  लिखित  250
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 238...  मैग्नीशिश  ओर  इंडिया  मध्य  प्रदेश  बालाघाट  19/9/2005  29
 मारवेली  माइन्स  के  पक्ष  में
 खनन  पट्टा

 239...  मैसर्स  मैग्नीशिश  ओर  इंडिया  मध्य  प्रदेश  22/3/2006  4734
 द्वारा

 मैग्गीश  ओर  खनन

 240,  मैग्नीशिश  ओर  इंडिया  मध्य  प्रदेश  22/3/2006  4374
 के  पक्ष  में  मेग्नीशिश  पट्टे  का
 नवीकरण

 241.  प्रफुल  चन्द  त्रिवेदी  द्वारा  मध्य  प्रदेश  23/12/2004  4.959

 मैग्नीशिश  ओर  खनन

 242...  मैसर्स  मैग्गीशिश  ओर  मध्य  प्रदेश  22/3/2006  49723

 तहसील  कटनी  के  पक्ष  में  मैग्नीश
 खनन  के  लिए  सीतापटोरी  खनन  प्टे
 के  संबंध  में  अस्थायी  कार्य  अनुमति

 243...  पुनराम  मिश्रा  के  पक्ष  में  मध्य  प्रदेश  |  6/11/2003  5

 सोप  स्टोन  खनन

 244...  कोयला  केएसईसीएल  एंड  मध्य  प्रदेश  13/11/2003  74792

 यूजी  खनन  का  सरफेस  अधिकार

 245...  मैसर्स  खजुराहो  मिनरल्स  के  पक्ष  मध्य  प्रदेश  छत्तरपुर  10/10/2003  0873

 में  डायसफोर/पायरोफिलाइट  खनन

 पट्टे  का  नवीकरण

 24%.  श्री  निहाल  अहमद  सिदकी  द्वारा  मध्य  प्रदेश  26/10/2005  335

 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 247...  दमुआ  क्षेत्र  के  मध्य  प्रदेश  छिन्दवाड़ा  14/5/2004  85

 पक्ष  में  ओपनकास्ट  खनन

 248.  श्री  रवीद्ध  कुमार  गांव  मध्य  प्रदेश  दतिया  23/8/2005  0975

 सिवडाह  द्वारा  बालू  खनन

 249...  एमपी  राज्य  खनन  निगम  के  मध्य  प्रदेश  झबुआ  2716/2006

 पक्ष  में  गांव  कच्छलहाला  में

 खनन

 250.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  जैन  द्वारा  मध्य  प्रदेश  खन्‍्डवा  7/3/2005  0.95

 बालू  खनन

 251.  श्री  केवीएस  गोपाल  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सागर  13/1/2006  2

 पन्थर  खनन

 __ 9  ७3  ्फऊ/ऊ/ेोस्  :  :॒प्स्‍तपमि:"»थ  ऊभ+क्‍पभिि)ि)्भआपप्प््फप््रपरध+प



 251

 253.

 254.

 255.

 257.

 258.

 260.

 261.

 262.

 263.

 २७4.

 2

 एसईसीएल  जगर  खंड  द्वारा
 सरफेस  राइट  का  नवीकरण

 फरशी  स्टोन  के  लिए
 क्वेरी  पट्टे  का  नवीकरण

 मैसर्स  एनसीएल
 का  खनन  पट्टा

 मध्य  प्रदेश  राज्य  खनन  निगम

 द्वारा  कोयले  के  टोपोग्राफी
 कल  सर्वेक्षण  की  भावी  योजना

 मैसर्स  नार्थ  कोलफील्ड
 के  पक्ष  में  ब्लाक  बी  गोरबी

 परियोजना

 मैसर्स  सिंह  के  पक्ष  में

 खनन  पट्टा

 मैग्नीशिश  ओर
 का  खनन  पट्टा

 मैसर्स  मैग्गीशिश  ओर  इंडिया
 द्वारा  मैग्नीशिश  उत्खनन

 खनन  पट्टा

 मैसर्स  वेस्टर्न  कोलफील्ड  के

 पक्ष  में  दुर्गापएर  ओपन  कास्ट

 माइनिंग  का  नवीकरण

 मैसर्स  वेस्टर्न  कोलफील्ड

 के  पक्ष  में  दुर्गापएए  ओपनकास्ट
 खनन  का  नवीकरण

 खनन  पढट्टे  के  नवीकरण  के  लिए

 बलारपुर  कोलारी  प्रस्ताव  के

 लिए-टीडब्ल्यूपी  आवेदन

 डब्ल्युसीएल  के  पक्ष  में  महाकाली
 कोलारी  के  लिए  अस्थायी  कार्य

 अनुमति

 डब्ल्यूसीएल  के  पक्ष  में  हिन्दुस्तान
 लालपेट  कोलारी  भूमिगत  के  लिए  एक
 वर्ष  को  अस्थायी  कार्य  अनुमति  की

 मंजूरी

 24  2006

 मध्य  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र

 चद्धपुर

 चद्धपुर

 30/3/2005

 19/7/2005

 17/11/2005

 12/6/2006

 8/2/2006

 16/4/2004

 1/8/2003

 26/4/2004

 24/10/2005

 19/5/2005

 29/12/2005

 23/11/2005

 23/11/2005

 217.06

 194.78  28

 447

 0.99

 462  43

 47.07

 443
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 प्रश्नों  के  2  1928

 2  3

 मैसर्स  गहरा  मिनरल्स  का  खनन  महाराष्ट्र

 पट्टा

 डब्ल्यूसीएल  द्वारा  दुर्गापुर  महाराष्ट्र
 ओपन  कास्ट  खनन

 मैसर्स  गडचिरौली  मेटल  एंड  मिनरल्स  महाराष्ट्र
 का  आयरन  ओर  खनन/ट्रांसमिशन

 लाइन  और  पहंच  सड़क  के  लिए  जुडपी
 बन  भूमि  का  वबनेतर  प्रयोग

 मैसर्स  साबिर  स्टोन  द्वारा  खनन  पट्टा  महाराष्ट्र

 मैसर्स  बीआर  अकरी  का  खनन  पट्टा  महाराष्ट्र

 मैसर्स  मैग्नीशियम  ओर  इंडिया  महाराष्ट्र
 द्वारा  मैग्गीसियम  के  उत्खनन  का

 यट्टा

 मैसर्स  सिकन्दर  इब्राहिम  शेख  द्वारा  महाराष्ट्र
 खनन  पढ्टे  का  नवीकरण

 मैसर्स  डीआर  महोत्री  द्वारा  महाराष्ट्र
 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 मैसर्स  राम  स्टोन  द्वारा  महाराष्ट्र
 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 मैसर्स  बीएन  कुरदुकार  द्वारा
 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 मैसर्स  पटेल  क्वेरी  द्वारा  खनन

 पट्टे  का  नवीकरण

 मैसर्स  एम  ए  पाटिल  द्वारा
 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 मैसर्स  बाम्बे  क्वेरी  द्वारा  खनन

 पट्टे  का  नवीकरण

 श्री  अजवानी  द्वारा
 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 श्री  एनजी  अजवानी  द्वारा  महाराष्ट्र

 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 स्टोन  क्वेरी  के  लिए  एनजी
 अजवानी  के  पक्ष  में  खनन  प्टे
 का  नवीकरण

 थाना

 9/11/2005

 8/11/2005

 13/6/2005

 27/1/2005

 19/1/2005

 27/12/2004

 12/5/2008

 9/9/2005

 13/4/2006

 28/9/2004

 18/4/2006

 12/5/2005

 18/4/2006

 22/3/2006

 22/3/2006

 8/12/2004

 8047

 374.9

 199

 2.832

 542

 1.03

 1.06

 1.08

 1.11

 1.165

 126

 1.42

 142

 142

 _.
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 255  प्रश्नों  के  24  2006  लिखित  256

 1  2  3  4  5  6

 281.  मैसर्स  मंगल  सिंह  एंड  द्वारा  महाराष्ट्र  थाना  13/4/2006  147
 खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 282...  मैसर्स  एचएम  शाह  द्वारा  खनन  9/9/2005  172

 पट्टे  का  नवीकरण

 283...  भुवनेश्वरी  ओसीपी  लिए  उड़ीसा  अंगुली  6/2/2004  112.52
 महानदी  कोलफील्ड  को

 खनन  पट्टा

 284...  एमसीएल  के  लिंगरांज  में  13/9/2005  2307
 कन्ही  ओसीपी

 285...  महानदी  कोलफोल्ड  के  पक्ष  11/1/2005  289.85
 में  नटराज  में  भूमिगत  कोयला

 खनन

 286...  तालचेर  क्षेत्र  की  महानदी  कोल  उड़ीसा  अंगुली  12/1/2005  32538
 फील्ड  का  नान्दिया  भूमिगत
 कोल  खान

 287.  महानदी  कोलफील्ड  की  9/11/2005  58.096

 जगनन्‍नाथ  विस्तार  ओपनकास्ट

 परियोजना

 288...  महानदी  कोलफील्ड  के  पक्ष  में  16/11/2004  6267

 अनंत  विस्तार  ओपनकास्ट  परियोजना

 289...  गिरधारी  लाल  अग्रवाल  का  बोलनगिरी  9/12/2003  2324

 खनन  पट्टा

 290...  यय  रीफ्रेक्ट्री  का  खनन  पट्टा  कटक  27/5/2005  585

 2.  उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  उड़ीसा  जाजपुर  29/3/2006  104.79

 का  सुकरंगी  क्रोमाइट  खान  में

 क्रोमाइट  खनन  के  लिए  खनन  पढ्टा

 292.  श्री  साहू  द्वारा  क्वार्टन  और  5/4/2005  3.089

 क्वार्टताइट  खनन

 293...  क्रोमाइट  खनन  के  लिए  मैसर्स  16/5/2006  14.836

 ओकथ  का  खनन  पट्टा

 294...  सुकिन्डा  तहसील  में  गांव  कालीपानी  18/5/2005  63.91

 में  इंडियन  चार्ज  क्रोम  का

 महागिरी  क्रोमाइट  खानों  के  लिए
 खनन  पट्टा



 257  प्रश्नों  के  2  1928  लिखित  उत्तर  258

 1  2  3  4  5  6

 295...  मैसर्स  फैरो  अलाय  कारपोरेशन  उड़ीसा  जाजपुर  7/2/2006  64.354

 का  ओस्टापाल  क्रोमाइट  खान

 के  खनन  पट्टे  का  नवीकरण

 296...  मैसर्स  महानदी  कोलफील्ड  द्वारा  झारसुंगरा  24/5/2006  145.82

 समालेश्वरी  ओसीपी  के  लिए  खनन

 पट्टा

 29.  खनन  पट्टे  के  दूसरे  नवीकरण  के  लिए  क्योंझ्वर  20/2/2006  47

 75228  के  खनन  पट्टे  क्षेत्र  के  भीतर

 मैसर्स  कलिंग  माइनिंग  का  के  पक्ष  में

 जालाडुरी  और  ख़ण्ड  बंधा  गांव  में  आयरन

 ओर  खनन

 298...  मैसर्स  टिस्को  द्वारा  26/5/2005  145.32

 बारी  आयरन  एंड  मैग्नीशिश  ओर

 खनन

 299...  ठकुरानी  आयरन  ओर  माइन्स  _  21/7/2005  72

 के  लिए  मैसर्स  केपी  एन्टरप्राइज
 के  पक्ष  में  खनन  पढ्टा

 300...  प्रधान  का  इनरानीकरण  उड़ीसा  1/11/2004  15316

 लौह  एवं  खनिज  खान

 301...  प्रधान  का  बलिया  लौह  उड़ीसा  ३/1/2006  18.347

 खान

 302.  गुआली  लौह  अयस्क  खान  के  लिए  उड़ीसा
 *

 14/1/2005  42.417

 साव  को  खनन  पट्टा

 303.  ऊंचाबली  गांव  में  श्रीमती  इंद्राणी  8/42005  35.275

 पयात्रक  द्वारा  लौह  अयस्क  खनन

 304...  केजेएस  अहलुवालिया  के  लिए  22/4/2004  371.19

 खनन  पट्टा

 305.  मैसर्स  टिस्को  के  पक्ष  में  उड़ीसा  18/7/2005  463.67

 गांव  बांसपानी

 बिच्चाकुंडी  एवं  बैतरणी  आरएफ
 में  खनन  पट्टा  का  नवीकरण

 306.  कलापरबत  लौह  अयस्क  खान  उड़ीसा  3/11/2004  52.002

 के  लिए  प्रधानजी  को  खनन

 पट्टा

 री  फफ्फ््ैछैॉस्छ  रखी  इ  ंक्‍ऑक्‍  त-__+पहतपफ:क्‍जिजिजिह)हफटफक्‍“हफ?“फ::जैौै्पफपपप:थ।झभतभऊफहफगफण।णभणएए््ू्ए.एए.ए
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 टिस्को  की  तिरिंग  पहर  मैंगनीज
 खान  में  खनन  पट्टा  का  नवीकरण

 उड़ीसा  खान  निगम  द्वारा
 दन  ब्लाक  में  वनभूमि  का
 बनेतर  उपयोग

 दूसरा  नवीकरण  के  लिए  क्योंझर  बन

 प्रभाग  में  मैसर्स  टिस्को  कौ  जोड़ा

 पूर्व  लौह  खान  एवं  मनोरा  मैंगनीज  खान  में

 लौह  एवं  मैंगनगीज  अयस्क  खनन

 कलिंगा  खनन  निगम  की  जोरुरी

 लौह  एवं  खनिज  खान

 मैसर्स  टिस्को  की  खंदबंध

 लौह  एवं  मैंगगीज  के  लिए  खनन

 पट्टा  का  नवीकरण

 उड़ीसा  खनन  निगम  के  पक्ष
 में  खनन  पट्टा

 टोंटो  गांव  के  निकट  सिधामय  आरक्षित
 वन  में  मैसर्स  मिडइस्ट  इंटीगरेटिड
 स्टील  के  पक्ष  में  रोयडा  लौह  अयस्क

 खान

 डीसी  जैन  को  खनन  पट्टा

 नाल्‍को  के  लिए  खनन  पट्टा

 एसेल  खनन  उद्योग  के  लिए
 खनन  पट्टा

 केएमसी  की  जोरुरी  खान

 मैसर्स  लाल  ट्रेडर्स  एवं  एजेंसीज
 के  लिए  खनन  पढ्टा

 मैसर्स  घनश्याम  मिश्रा  एंड  सन्स
 के  लिए  खनन  पढ्टा

 मैसर्स  महानदी  कोलफील्ड
 के  पक्ष  में  लिलारी  ओपन  कास्ट

 खनन  परियोजना  के  लिए  खनन  पट्टा

 आण्विक  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  बोनाई
 बन  प्रभाग  के  टोडा  आरएफ  में

 यूरेनियम  अयस्क  के  लिए  पूर्वेक्षण

 सुन्दरगढ़

 लिखित  260

 $  6

 26/5/2005  52  348

 24/4/2006  232.43

 02/06/2006  45.465

 2/5/2005  6.008

 13/7/2005  453.15

 25/1/2005  956

 4/1/2006  51.99

 14/11/2005  16464

 14/2/2006  ३300

 27/58/2004  152.22  22

 2/9/2005  6.008

 $/4/2006  7057

 10/10/2005  81

 1/62006  1749

 28/2/2006  0.0000
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 मैसर्स  रूंगटा  एंड  औरघट

 द्वारा  लौह  अयस्क  खनन

 मैसर्स  मोहंती  द्वारा  बोनाई
 सबडिवीजन  के  पाटाबेरा  गांव  में

 लौह  अयस्क  खनन

 मैसर्स  एएमटीसी  के  पक्ष  में

 महुलसुखा  मैंगगीज  अयस्क  खान

 के  लिए  पट्टा  का  नवीकरण

 भुवनेश्वर  के  मैसर्स  एमजी

 मोहंती  के  लिए  खनन  पट्टा

 एएमटीसी  के

 लिए  खनन  पढ्टा

 महानदी  कोलफील्ड्स  के

 लिए  खनन  पढ्टा

 भंजापल्‍ली  और  कोइरा  गांव  में

 श्री  पटनायक  द्वारा  लौह

 अयस्क  खनन

 बोनई  प्रभाग  में  मैसर्स  नेशनल

 इन्टरप्राइजेज  द्वारा  लौह  अयस्क

 का  खनन

 नेशनल  इन्टरप्राइजेज  के  लिए
 खनन  पट्टा

 बोनई  वन  प्रभाग  में  मैसर्स  फीग्रेड

 एंड  कंपनी  द्वारा  लौह  अयस्क

 का  खनन

 श्री  रुद्रसेन  सिंघू  मैसर्स  रोहतक

 इंजीनियरिंग  कंपनी  के  पक्ष  में

 खनन  पट्टा

 कुर्मीतर  लौह  अयस्क  खान  में

 उड़ीसा  खनन  निगम  के  लिए

 खनन  पट्टा

 मसर्स  रुंगटा  माइन्स  के  पक्ष

 में  खनन  पढ्टा

 2  1928

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 उड़ीसा

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 सुन्दरगढ़

 लिखित  उत्तर  262

 5  6

 4/5/2006  10.8

 29/12/2005  12.058

 16/2/2005  227

 6/5/2004  23.581

 11/03/2005  244.32

 21/4/2004  22789

 9/3/2005  3.921

 8/9/2005  31.749

 10/11/2005  37.317

 8/8/2004  39.309

 22/11/2004  41.839

 3/12/2003  28.802

 16/3/2006  53.55

 _.  ्््््  ररिर्  इक्‍स्‍ौ#औआऋौआऋौीा::“ायष::ि  प»"पपपमभपभ:्मपभेभआा।»भ।क्‍प््:्प्प्रपपभहपहपफैझखभ:
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 335.  मैसर्स  रुंगटा  सन्स  उड़ीसा  सुन्दरगढ़  19/6/2006  52.742
 के  पक्ष  में  खनन  पट्टा

 336...  जिंदल  स्ट्राइप्स  के  लिए  उड़ीसा  सुन्दरगढ़  8/9/2005  90.505
 खनन  पढ्टा

 337.  आईओसी  की  एपीपीआरडी  पंजाब  मनसा  31/10/2005  0.0016
 रिटेल  आठउटलेट

 338...  लक्ष्मी  नारायन  मीना  के  पक्ष  में  राजस्थान  अलवर  22/42004  2242

 3एल/एच  के  लिए  मैसोनरी  पत्थर

 का  खनन  पढ्टा

 339.  सतीश  मोहन  गुप्ता  के  पक्ष  में  राजस्थान  अलवर  2/4/2004  3.746

 पायरक्ले  का  खनन  पट्टा

 340.  11  एल/एच  के  पक्ष  में  मैसनरी  राजस्थान  अलवर  2/4/2004  7599

 पत्थर  का  खनन  पट्टा

 341.  श्री  ओम  प्रकाश  गुप्ता  के  पक्ष  में  राजस्थान  अलवर  19/2/2004  9.08

 चूना  पत्थर  का  खनन  पट्टा

 342...  ओरिएन्टल  टाल्क  प्रोडक्ट्स  राजस्थान  बांसवाड़ा  18/5/2004  36.610

 के  लिए  खनन  पट्टा

 343...  मैसर्स  मदन  लाल  पुरोहित  के  पक्ष  राजस्थान  भरतपुर  8/12/2004  23638

 में  सिलिका  बालु  का  खनन  पढ्टा

 344...  चमावली  माइन्स  से  एसीसी  राजस्थान  बंदी  14/2/2006  100

 त़्क  में  चूना  पत्थर  के  लिए  खनन

 पट्टा

 345.  35  पट्टा  धारकों  के  लिए  राजस्थान  बूंदी  7/5/2004  ३8.04

 खनन  पढ्टा

 346...  मैसर्स  नलवाया  मिनरल्स  इंडस्ट्रीज  राजस्थान  डुँंगरपुर  18/1/2006  49374

 की  सोपस्टोन  एवं  डोलोमाइट
 खानों  के  लिए  खनन  पट्टा

 347.  7  पट्टा  धारकों  के  लिए  राजस्थान  जयपुर  ३0/8/2004  118.75

 खनन  पढ्टा

 348...  विनोद  के  अग्रवाल  के  पक्ष  में  राजस्थान  जल्लोर  14/1/2004  14945

 मैसनरी  स्टोन  का  खनन  पढ्टा

 349...  आरएसएमडीसी  के  लिए  राजस्थान  जल्‍्लोर  6/2/2004  5788

 खनन  पट्टा

 24  2006
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 राजस्थान  राज्य  खनिज  विकास

 निगम  के  लिए  खनन  पढ्टा
 का  नवीकरण

 श्री  खेम  राम  के  पक्ष  में  मैसनरी

 का  खनन  पट्टा

 सलीम  के  पक्ष  में  सैंड  स्टोन

 का  खनन  पट्टा

 श्री  मोरारी  के  पक्ष  में

 सिलिका  बालू  का  खनन  पट्टा

 मंगलम  सीमेंट  के  पक्ष  में

 खनन  पढ्टा

 श्रीमती  अमना  बाई  के  पक्ष  में

 खनन  पट्टा

 श्री  राम  किशोर  मीना  के  पक्ष  में

 मैसनरी  स्टोन  का  खनन  पट्टा

 श्री  शाह  कस्तूर  मल  के  पक्ष  में

 खनन  पट्टा

 बंद  गांव  के  निकट  सोप  स्टोन  खनन

 के  लिए  मैसर्स  महावीर  ट्रेडिंग  कंपनी

 के  पक्ष  में  खनन  पट्टा  6184  का

 नवीकरण

 खंदेल  की  पल  गांव  के  निकट  खनन  के

 लिए  महावोर  ट्रेंडिंग  कंपनी  के  पक्ष  में

 खनन  पट्टा  7184  का  नवीकरण

 लचुंग-कयव  ग़ोड  में

 बालूपत्थए/बोल्डर  का  अस्थायी

 उत्खनन

 मैसर्स  एसोसिएटिड  सीमेंट  कंपनी

 और  पहुंच  सड़क  का  निर्माण

 के  पक्ष  में  खनन  पढ्टा

 बिलावन  कोठ  तालुक  मनकोड  गांव  में

 ग्रेनाइट  प्राइमेंसनल  स्टोन  के  उत्खनन

 के  लिए  ग्रस्ताव

 2  1928

 राजस्थान

 राजस्थान

 राजस्थान

 राजस्थान

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 जल्लोर

 करोली

 उदयपुर

 सिक्किम

 कोयम्बटूर

 11/1/2005

 30/4/2004

 10/02/2004

 10/12/2003

 25/05/2005

 1/4/2005

 3/11/2004

 26/5/2004

 29/6/2005

 29/6/2005

 22/9/2005

 2/8/2005

 7/6/2005

 60503

 05

 1.5372

 0424

 25  78

 30.24

 3422

 00464

 36828
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 267  प्रश्नों  के

 कृषि  क्षेत्र  का  वैश्वीकरण

 95.  बाबू  राव  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  वैश्वोकरण  से  हमारे  कृषि  क्षेत्र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा

 यदि  तो  कृषक  समुदाय  को  संरक्षण  देने  वाले

 उपचारात्मक  उपाय  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली

 सहायता  में  कमी  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  और  भारत  में  कृषि  कृषि  सकल

 घरेलू  उत्पाद  के  4  प्रतिशत  से  भी  कम  भारत  के  पास  कृषि  -

 व्यापार  में  आयात  की  तुलना  में  निर्यात  का  अधिशेष  है  जो

 निम्नलिखित  सारणी  से  स्पष्ट

 वर्ष  आयात  निर्यात  अधिशेष

 रुपये  रुपये  रुपये

 2000-01  12086  28657  16571

 2001-02  16256  29728  13472

 2002-03  17608  34653  17045

 2003-04  21792  ३7266  15294

 2004-05  22057  39863  17806

 यह  निष्कर्ष  निकालना  मुश्किल  है  कि  उदारीकरण  से

 सामान्य  रूप  में  कृषि  क्षेत्र  पर  बुरा  प्रभाव  डाला

 कृषि  क्षेत्र  में  वैश्शीकरण  की  सरकार  की  अनुक्रिया  दोहरी

 एक  ओर  आयात  वृद्धि  से  किसानों  की  रक्षा  करने  के  लिए  टैरिफ

 को  उपयुक्त  रूप  से  समायोजित  किया  गया  दूसरी  ओर  भारतीय

 कृषि  की  प्रतिस्पर्धा  बढ़ाने  के  उपाय  किये  गये  है  ताकि  हमारा

 निर्यात  बढ़  सके  और  किसान  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  कर  इस

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  का  उत्पादन  और
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 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कई  पहले  और  हस्तक्षेप  शुरू  किये  है
 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समेकित  आयल
 पाम  और  मक्का  राष्ट्रीय  बागवानी  मिशन  और  समेकित
 अनाज  विकास  कार्यक्रम  शामिल  परिवहन  सहायता  स्कीम  और
 विशेष  कृषि  उपज  योजना  जैसी  स्कीमें  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्रियान्वित  की  जाती  है  कि  किसान  अपने  निर्यात  के  लिए
 लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  कर  सके  तथा  साथ  ही  अंतरराष्ट्रोय  मंडी  तक
 उनकी  पहुंच  में  वृद्धि

 और  कृषि  क्षेत्र  हेतु  राजसहायता  में  कमी  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ईएसआई  अस्पतालों  का  उन्नयन

 96.  श्री  ब्रजेश  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  ईएसआई  ॥  अस्पतालों/औषधालयों  में  विशेषज्ञ
 चिकित्सा  औषधियों  और  महिला  चिकित्सकों

 की  संख्या  अपर्याप्त

 यदि  तो  विशेषकर  पिछड़े  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 संबंध  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 सरकार  द्वारा  ईएसआई  नेटवर्क  के  उन्‍नयन  और

 आधुनिकीकरण  करने  तथा  वहां  बेहतर  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु
 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेषकर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित

 अस्पतालों/औषधालयों  पर  वर्ष-बार  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 गई  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  चिकित्सा  सुविधाओं  का  लाभ

 उठाने  हेतु  राज्य-वार  कितने  कर्मचारी  अंशदान  कर  रहे  हैं  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  का  अंशदान  दिया

 गया

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  चंद्रशेखर

 साह ू):  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 जो  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  क्रियान्वयन  वाले  क्षेत्रों

 में  अस्पताल  और  औषधालय  चलाती  और  प्रबंधन  करती

 313.2005  को  स्थिति  के  अनुसार  चिकित्सकों  की  रिक्ति  की

 स्थिति  संलग्न  दी  गई  तथापि  राज्य  सरकारों  ने
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 महिला  चिकित्सकों  की  किसी  प्रकार  की  कमी  को  सूचित  नहीं
 किया  राज्य  सरकारों  की  आवश्यकता  के  अनुसार
 निगम  मानकों  के  अंतर्गत  चिकित्सकीय  उपकरण  प्रदान  किये  जाते

 इसके  अलावा  अस्पताल  और  औषधालयों  में  पर्याप्त
 मात्रा  में  दवाइयां  उपलब्ध  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दवाइयों
 की  कोई  कमी  न  राज्य  सरकारों  को  अपनी  आवश्यकता  के

 अनुसार  अधिकतम  सीमा  संबंधी  मानकों  के  अंतर्गत  बजट  आबंटित
 करने  की  शक्ति  दी  गई

 मानकों  के  अनुसार  अस्पतालों/औषधालयों  में

 सुविधाओं  का  पुनर्गठन  और  उन्नयन  करने  हेतु  निगम  द्वारा
 अनेक  कदम  उठाये  गये  (1)  राज्य  सरकारों  से  सुविधाओं  का
 अधिकतम  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  औषधालयों/अस्पतालों
 का  पुनर्गठन  करने  और  अस्पतालों  और  औषधालयों  में  आवश्यकता
 और  कार्य  की  मात्रा  के  अनुसार  स्टाफ  को  पुनः  तैनात  करने  हेतु
 कहा  गया  (2)  उपकरणों  की  उपलब्धता  बढ़ाने  और  बीमारी
 का  पता  लगाने  व  चिकित्सा  संबंधी  सुविधाओं  के  उन्‍नयन  और

 आधुनिकीकरण  हेतु  समय-समय  पर  कार्य  योजनाएं  तैयार  की  जाती

 रही  (3)  बीमित  व्यक्तियों  और  उनके  परिवार  को  व्यापक
 चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा
 विशेषज्ञता  वाले  अस्पतालों  के  साथ  अनुबंध  की  व्यवस्था  कौ  गई

 (4)  माडल  अस्पताल  के  रूप  में  निगम  द्वारा  अस्पताल
 सीधे  चलाने  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकार  की  सहमति  से  एक
 राज्य  में  एक  अस्पताल  को  ले  लिया  गया  है/लिया  जा  रहा  ये

 अस्पताल  बेहतर  ढंग  से  सुसज्जित  हैं  और  व्यापक  सेकेंडरी  केयर

 मेडिकल  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  इनकी  सेवाओं  के  कार्यक्षेत्र

 का  विस्तार  किया  जा  रहा  (5)  राज्य  सरकारों  द्वारा  चिकित्सा

 देख-रेख  के  प्रावधान  संबंधी  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  हेतु  अधिकतम

 सीमा  1.4.2005  से  750  से  बढ़ाकर  900  रुपये  प्रति  बीमित

 व्यक्ति  परिवार  इकाई  कर  दी  गई  (6)  उपकरणों  की  मंजूरी
 की  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के  लिए  वरिष्ठ  राज्य  चिकित्सा

 राज्य  चिकित्सा  आयुक्‍क्तों  को  राज्य  स्तर  पर  ही  15.00  लाख  रुपये

 प्रति  यूनिट  लागत  तक  के  उपकरण  कौ  मंजूरी  देने  को  शक्तियां

 सौंप  दी  गई  (7)  निगम  ने  राज्य  स्तर  पर  ही  बीमित

 व्यक्तियों  को  गुणवत्ता  वाली  चिकित्सा  देख-रेख  प्रदान  करने  के

 लिए  कोलकाता  और  दिल्ली  में  अति-विशेषज्ञता

 वाले  अस्पताल  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 अस्पताल  और  औषधालय  केवल  क्रियान्वयन

 वाले  क्षेत्रों  में  स्थित  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अस्पतालों  और

 औषधालयों  पर  किया  गया  कुल  व्यय  में  दिया  गया

 राज्य-वार  और  वर्ष-वार  अंशदान  की  गई  राशि  सहित

 वर्ष  2002-03  से  2004-05  तक  चिकित्सा  सुविधाओं
 का  लाभ  उठाने  के  लिए  अंशदान  देने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या

 संलग्न  विवरण  शा  में  दर्शायी  गई

 2  1928

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 विवरण  1

 राज्य

 आंध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार

 चंडीगढ़  प्रशासन

 छत्तीसगढ़

 दिल्ली

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मुंबई

 पुणे

 नागपुर

 मेघालय

 उड़ीसा

 पांडिचेरी

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 उत्तरांचल

 पश्चिम  बंगाल

 जम्मू  और  कश्मीर

 झारखंड

 योग
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 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 मेघालय

 पंजाब

 पांडिचेरी

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 दिल्ली

 चंडीगढ़

 झारखंड

 उत्तरांचल

 24  2006

 विवरण  77

 2002-03

 5064  47

 407  44

 43073

 स्ण्ा

 6772  .23

 435.76

 2599  .24

 228  75

 83.02

 4984  .24

 2369  93

 58

 23.28  45

 23  .28

 485.27  67

 485  27

 7673

 7673  43

 6867

 6867  32

 277

 27794

 507.46

 चिकित्सा  देखरेख  पर  व्यय

 2003-04

 खा  39

 40770

 214.78

 6886  .75

 768  2832.74

 2832  74

 220.55

 86.28

 4060.98

 2379.99

 .23

 24.60

 2055.15

 7695.91

 2055

 57

 5053.40

 6639  57

 .04

 308  45

 लिखित  उत्तर  272

 रुपये

 2004-05,

 739130

 373  54

 409  .78

 223  65

 84.96

 4459  .03

 40

 11474

 1242  .56

 24.68

 3194.16

 558  .95

 .29

 7965  75

 $355  43

 6730  49

 8535  .87

 421  58

 102.57  34

 _.. ररर फ फ खखऊखरख र ृृ ृ ृृ ृ ृ“ृृ ृ ृ ृ ृ[ऑऑइऑअस्‍अअञओञथ॑ा नककफककान कणनमनारनरडरषरलरडरछ-:क-छछतज ने
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 विवरण  77

 2002-2003  से  2004-2005  के  दौरान  बीमित  व्यक्तियों  की  संख्या  और  अंशदान  व्यय

 राज्य  2002-03  2003-2004  2004-2005

 बीमित  व्यक्तियों  अंशदान  आय  बीमित  अंशदान  आय  बीमित  अंशदान  आय
 की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 1  आंध्र  प्रदेश  570550  8025.26  567550  8283.34  617500  10648.61

 2.  असम  34800  बवा  34  35050  459.18  39450  536.12

 3...  बिहार  ३2900  1554.05  31300  755.64  41350  780.64

 4...  दिल्‍ली  561100  9952.17  573450  10556  .13  627450  13112.02

 5...  गुजरात  511700  7670.06  485300  7892.03  507350  8799  .36

 6...  हरियाणा  399700  7104.15  431550  7849  .75  475850  9433  .62

 7...  कर्नाटक  724700  11962.18  756150  12964.11  807100  16289  .85

 8...  केरल  357300  4555  24  353700  4681.97  368150  537962

 9...  मध्य  प्रदेश  185950  3497  45  187200  2932.08  190050  3366.24  24

 महाराष्ट्र  1122250  22907.96  1139600  25737  28  1252900  31416.98

 11...  गोवा  78150  1261.18  81700  1304.15  102250  1757

 12,  उड़ीसा  128450  1703.98  124650  1561.69  131450  1869.85  85

 पंजाब  402300  7060.98  404400  6403.99  478150  7353.62

 4.  राजस्थान  267450  4072.17  275050  4326.30  303950  5151.20

 15.  तमिलनाडु  1104900  17261.63  1107000  18486.95  95  1133950  22666  .94

 16...  उत्तर  प्रदेश  460950  7821.12  464950  8299  .09  482050  10736.03

 17.  पश्चिम  बंगाल  652000  12617.95  652000  12325.87  87  652650  1493153  53

 पांडिचेरी  53800  76924  54550  833.27  69300  1200.14

 19.  झारखंड**  72100  76550  665  34  91400  1220.76

 20.  छत्तीसगढ़
 **  24100  24300  525.08  33250  63181

 21.  हिमाचल  प्रदेश**  43900  44600  681.03  46000  798.79

 22.  जम्मू  और  कश्मीर**  17400  18100  256  57  20650  35664

 23.  उत्तरांचल**  21700  24000  291.13  26050  47081

 कुल  7828150..._  130238.61  792700..._  138071.97  8498250  168908.48  .48
 __.  के  फल्‍फ  4

 ऱिहरफररर॒ र ऊ€ऊरडिनट कक कफ्रनन-ड-:::्जनज-््न्‍स्‍नथयाा 2003-2004 के दौरान नए बनाए गए क्षेत्र/ठप-क्षेत्र
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 इस्पात  उत्पादन  की  लागत

 97.  श्री  हंसराज  कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  किः

 क्‍या  विश्व  के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  इस्पात
 उत्पादन  की  लागत  अधिक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस्पात  उत्पादन  की  अधिक  लागत  ने  भारत  से  होने
 वाले  इस्पात  के  निर्यात  को  प्रभावित  किया

 यदि  तो  क्‍या  भारत  में  इस्पात  उत्पादन  की  लागत
 में  कमी  लाने  हेतु  कोई  अनुसंधान  कार्य  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अखिलेश  दास  ):
 और  इस्पात  कंपनियों  के  लिए  उत्पादन  कौ  लागत  वाणिज्यिक

 सूचना  और  मंत्रालय  द्वारा  इसके  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 इस्पात  का  कितना  निर्यात  किया  जाए  यह  बाजार  शक्तियों

 द्वारा  तय  किया  जाता  है  और  किया  जाने  वाला  निर्यात  अलग-अलग

 कंपनियों/निर्यातकों  के  वाणिज्यिक  निर्णय  के  अनुरूप  होता
 पिछले  कुछ  वर्षों  में  भारत  से  इस्पात  के  निर्यात  में  बढ़ोत्तरी  हुई
 है  और  यह  बढ़ोत्तरी  विश्व  बाजार  में  भारी  इस्पात  की  प्रतिस्पर्धात्मकता

 तथा  स्वीकार्यता  दर्शा  रही

 और  घरेलू  इस्पात  कंपनियां  उत्पादन  की  लागत  में

 कमी  सहित  अपने  निष्पादन  पैरामीटरों  में  सुधार  करने  के  लिए  सतत

 रूप  से  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  कर  रही  सरकार  भी

 अनुसंधान  और  विकास  कार्य  को  समर्थन  प्रदान  कर  रही

 सूखा  प्रभावित  राज्य

 98...  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव

 श्री  अर्जुन
 श्री  दुष्यंत
 श्री  भर्तृहरि

 श्री  सुब्रत  खोसः

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  मे ंऔसत  वर्षा  कितनी  दर्ज  की  गई  है  और  किये  जाने  की

 संभावना
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 इस  वर्ष  सूखे  से  प्रभावित  राज्य  कौन  से

 सूखे  के  कारण  इन  राज्यों  में  किसानों  को  राज्य-वार
 कितना  नुकसान  हुआ  और

 सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  हेतु  प्रत्येक  प्रभावित  राज्य
 को  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  संस्वीकृत  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  जैसाकि  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  द्वारा  सूचित
 किया  गया  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  2006  के  दौरान  (1.6.2006
 से  127.2006),  देश  में  समग्ररूप  में  -10%  विचलन  के  साथ
 272.7  मिमी  की  सामान्य  वर्षवृष्टि  की  तुलना  में  245.0  मिमी  वर्षा

 पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  (16.2005  से  13.7.2005)  के

 जैसाकि  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  द्वारा  सूचित  किया  गया  है
 देश  में  वर्षा  समग्र  रूप  से  +1%  के  विचलन  के  282.0
 की  सामान्य  औसत  वषधविष्टि  की  तुलना  में  284.1  वर्ष

 2006  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  मौसम  के  लिए
 भारतीय  मौसम  विज्ञान  कां  नवीनतम  लांग  रेंज  पूर्वानुमान  है  कि  पूरे
 देश  में  +4%  की  माडल  त्रुटि  के  साथ  मौसमी  दीर्घावधधिक
 औसत  का  लगभग  92%  होने  की  संभावन

 से  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  वर्तमान

 दक्षिण-पश्चिम  मानसून  के  दौरान  कम  वर्षावृष्टि  के  कारण  सूखा
 अथवा  सूखे  जैसी  स्थिति  की  सूचना  नहीं  दी

 महाराष्ट्र  की  लंबित  परियोजनाओं  को  मंजूरी

 99.  श्री  सुबोध  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  महाराष्ट्र  सकार  की  94  बड़ी  अथवा  छोटी

 परियोजनाएं  पर्यावरणीय  मंजूरी  हेतु  लंबे  समय  से  केन्द्र  सरकार  के

 पास  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  परियोजना-बार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 और

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूरी  प्रदान  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नमोनारायन
 मीना  ):  अभी  तक  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान  करने  के  लिए
 महाराष्ट्र  सरकार  या  इसकी  एजेंसियों  से  प्राप्त  केबल  9  परियोजनाएं

 मूल्यांकन  के  लिए  इस  मंत्रालय  के  पास  पड़ी  इन  प्रस्तावों  में

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  सभी  सम्बद्ध  सूचना  के  साथ  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करने  की  तारीख  120  दिन  की  निर्धारित  वैधानिक  अवधि

 2  1928

 के  बाद  कोई  भी  प्रस्ताव  मूल्यांकन  के  लिए  लम्बित  नहीं
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 और  उक्त  परियोजनाओं  से  संबंधित  ब्यौरे  और
 मूल्यांकन  समाप्त  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  संलग्न  विवरण
 में  दिये  गये

 महाराष्ट्र  सरकार  या  इससे  संबंधित  एजेंसियों  से  संबंधित
 सूचना  प्राप्त  होते  ही  08  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  पूरा  हो
 जायेगा  और  इस  पर  मंत्रालय  का  उपयुक्त  निर्णय  निर्धारित  वैधानिक
 अवधि  के  भीतर  दे  दिया  पिछले  मामले  में  पर्यावरणीय
 मंजूरी  आदेश  जारी  किया  जा  रहा

 विवरण

 महाराष्ट्र  सरकार  और  इसकी  एजेंसियों  से  प्राप्त  उन  परियोजनाओं  जिनका  मंत्रालय  में  मूल्यांकन  शेष  के  ब्यौरे  और  मूल्यांकन  के

 पूरा  होने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  सहित  नीचे  दिये  गये

 परियोजना  का  नाम

 1  2

 1.  बांद्रा  में  भूमि  जिसकी  क्रम  संख्या  7
 और  8  पर  म्हाडा  के  लिए
 प्रस्तावित  काम्पलैक्स

 2.  बैकबे  रिकक्‍्लामेशन  कोलाबा
 डिबवीजन  के  प्लाट  संख्या  139  से
 142  और  143  पर  झुग्गी
 पुनर्वास  स्कीम  का  प्रस्ताव

 3.  चैम्बूर  में  आवासी  एवं  वाणिज्यिक
 परियोजना

 4.  चैम्बूर  में  सर्वे  संख्या  48  में  ट्रांसिट
 टेनीमेंटस  एवं  हाउसिंग  का

 पुनर्विकास

 5.  धारासी  बेस्ट  बस  डिपो  के  निकट
 क्रम  संख्या  501  में  ट्रांसिट  कैम्प  का

 पुनर्विकास

 6.  बांद्रा  में  वाणिज्यिक  क्षेत्र  में
 वाणिज्यिक  भवन

 7.  कफ  कोलाबा  के  प्लाट  संख्या
 ब्लाक  6  पर  ट्रांसिट

 टेनीमेन्टस  के  पुनर्विकास  के  लिए
 प्रस्तावित  पुनर्वास  स्कीम

 प्राप्ति  की  तिथि  मूल्यांकन  के  पूरा  होने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण

 3  4

 16.8.2005  30.12006  को  मांगी  गई  सूचना  अभी  प्राप्त  नहीं

 हुई

 5.12.2005  1.12006  को  मांगी  गई  सूचना  अभी  प्राप्त  नहीं

 हुई

 संबंधित  ब्यौरों  के  अभाव  में  विशेषज्ञ  समिति  को
 7.42006  और  22.6.2006  को  आयोजित  अपनी
 बैठक  में  प्रस्ताव  पर  विचार  करना  विशेषज्ञ
 समिति  ने  अब  पर्यावरणीय  मंजूरी  प्रदान  करने  की
 सिफारिश  की  है  और  आदेश  जारी  किये  जा  रहे

 5.5.2006  विशेषज्ञ  समिति  के  समक्ष  अभी  प्रस्तुत  किया  जाना

 है

 5.5.2006  विशेषज्ञ  समिति  के  समक्ष  अभी  प्रस्तुत  किया  जाना

 है

 6.62006  विशेषज्ञ  समिति  के  समक्ष  अभी  प्रस्तुत  किया  जाना
 है

 27 6.2006  विशेषज्ञ  समिति  के  समक्ष  अभी  प्रस्तुत  किया  जाना
 है
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 व  2  4

 8.  मलाड  सीटीएस  27 6.2006  विशेषज्ञ  समिति  के  समक्ष  अभी  प्रस्तुत  किया  जाना
 संख्या  6  एपीटी  में  गजदार  बंध  है

 हटमैण्टस  वासियों  के  लिए  पुनर्वास
 स्कीम

 9.  संशोधित  वाघर  नदी  16.11.2004  संबंधित  ब्यौरों  के  अभाव  में  विशेषज्ञ  समिति  ने
 जलगांव

 अच्छे  गुणवत्ता  वाले  बीजों  की  उपलब्धता

 100.  श्री  चन्द्रभूषण
 ओर  रवि  प्रकाश
 भी  आनंदराबव  विठोबा

 श्री  अधलराव  पाटील

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  बीज  उत्पादन  हेतु  विशाल  संस्थानिक  रूपरेखा  के

 विकास  के  बावजूद  किसानों  को  अच्छी  गुणवत्ता  वाले  बीज  की

 उपलब्धता  की  समस्या  अभी  भी  बरकरार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किसानों  को  राजसहायता  प्राप्त

 अच्छी  गुणवत्ता  वाले  बीजों  को  उपलब्ध  कराने  और  प्रशिक्षण  देने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उसे  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्‍ता  मामले  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कांतिलाल

 भूरिया  ):  और  खरीफ  2066  हेतु  क्षेत्रीय  बीज  समीक्षा

 बैठकों  में  जैसाकि  अनुमान  लगाया  गया  60.22  लाख  क्विंटल

 की  आवश्यकता  के  मुकाबले  विभिन्‍न  फसलों  के  67.65  लाख

 क्विंटल  जीज  उपलब्ध

 से  बीजों  के  उत्पादन  और  वितरण  हेतु
 बीज  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  के  विकास  और  की

 9.12.2004,  16.3.2005,  21.9.2005  और  17.3.2006
 को  आयोजित  अपनी  चार  बैठकों  में  प्रस्ताव  पर

 विचार  मृदा  विश्लेषण  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त

 होनी  शेष

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीम  के  बीज  ग्राम  घटक  के  अधीन  अभिनज्ञात
 किसानों  को  आधारी/प्रमाणिक  बीजों  की  लागत  के  50  प्रतिशत  पर

 वित्तीय  सहायता  दी  जाती  इसके  अलावा  बीज  उत्पादन  प्रौद्योगिकी

 पर  कृषक  प्रशिक्षण  हेतु  प्रति  कृषक  समूह  15,000  रुपये  की

 धनराशि  भी  दी  जाती  इस  राजसहायता  के  अलावा  विभिन्न

 विकास  स्कीमों  के  अधीन  बीजों  पर  राजसहायता  भी  दी  जा

 रही

 अनुसूचित  जनजातियों  को  जन  भूमि

 101.  श्री  अजीत

 श्री  रामदास

 क्या  पर्यावरण  और  यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  योजना  आयोग  ने  वन  भूमि  को  राजस्व  भूमि  में

 परिवर्तित  करने  और  वन  भूमि  और  वन  उत्पादों  के  अधिकार

 जनजातियों  को  दिये  जाने  को  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  ने  योजना  आयोग  की

 उक्त  सिफारिश  पर  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  जनजातियों  की  जनसंख्या  का  मौटे  तौर

 पर  आकलन  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  नपोनारायन
 मीना  ):.  से  योजना  आयोग  ने  पर्यावरण  एवं  मंत्रालय
 को  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  यद्यपि  मंत्रालय  ने  वन  गांवों

 को  राजस्व  गांवों  में  वन  भूमि  पर  पात्र  अवैध  कब्जों  को

 विनियमित  करने  और  विवादित  दावों  के  निपटान  के  लिए  1990

 में  मार्गनिर्देश  जारी  किये  जनजाति  कार्य  मंत्रालय  ने  वन  में  रहने

 वाली  अनुसूचित  जातियों  के  वन  और  बन  उत्पादों  पर  निहित

 अधिकारों  के  लिए  13.12.2005  को  लोक  सभा  में  अनुसूचित
 जनजाति  अधिकारों  की  2005  प्रस्तुत
 किया  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  ने  अब  तक  5  वन  गांबों

 को  राजस्व  गांवों  में  बदलने  की  अनुमति  प्रदान  की  इसमें  मध्य

 प्रदेश  के  315  बन  महाराष्ट्र  के  73,  गुजरात  के  112  और

 उत्तरांचल  के  वन  गांव  शामिल  आठ  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों

 में  3७7  लाख  हैक्टेयर  वन  भूमि  पर  1980  से  पूर्व  के  पात्र  कब्जों

 को  भी  विनियमित  किया  गया  यद्यपि  माननीय  उच्चतम  न्यायालय

 2  1928  लिखित  उत्तर  282

 द्वारा  लगाये  गये  प्रतिबंध  के  कारण  अवैध  कब्जों  को  विनियमित
 और  वन  गांवों  को  बदला  नहीं  जा  सका

 और  वर्ष  2001  की  सरकारी  जनगणना  के  अनुसार
 देश  में  जनजातियों  की  जनसंख्या  84  करोड़

 अध्यक्ष  महोदयः  सभा  25  2006  के  पूर्वाहन
 ग्यारह  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 पूर्वाहन  11.36  बजे

 तत्पश्चात्‌ू  लोक  सभा  25  2006/3
 1928  के  पूर्वाहत  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिए  स्थग्रित
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 इंटरनेट

 लोक  सभा  की  सत्रावधि  के  प्रत्येक  दिन  के  वाद-विवाद  का  मूल  संस्करण  भारतीय  संसद  की
 निम्नलिखित  वेबसाइट  पर  उपलब्ध

 ग्रपए:#७/७/७-एव-ाला।णी[त3.पंट-।

 लोक  सभा  की  कार्यवाही  का  सीधा  प्रसारण

 लोक  सभा  की  संपूर्ण  कार्यवाही  का  लोक  सभा  चैनल  पर  सीधा  प्रसारण  किया  जाता  यह
 प्रसारण  सत्रावधि  में  प्रतिदिन  11.00  बजे  लोक  सभा  की  कार्यवाही  शुरू  होने  से  लेकर  उस

 दिन  की  सभा  समाप्त  होने  तक  होता

 लोक  सभा  वाद-विवाद  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध

 लोक  सभा  वाद-विवाद  के  हिन्दी  संस्करण  और  अंग्रेजी  संस्करण  की  प्रतियां  तथा  संसद  के  अन्य

 विक्रय  संसद  नई  दिल्‍ली-१000॥  पर  बिक्री  हेतु  उपलब्ध
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 6  2006  प्रतिलिप्यधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और  382
 के  अंतर्गत  प्रकाशित  और  मैसर्स  धनराज  नई  दिल्ली  द्वारा


